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जिले का शासेन- प्रबन्ध 


“ || पहले बताया जा चुका है कि एक कमिश्नरी में कई जिले होते हैं और 
' ४ प्रत्येक जिले में कई तहसीलें होती हैं । साधारणतया जिला के शासन को संचालित 


| 


करने के लिए जिस भूमि-भाग को प्रधान कार्य-केन्द्र (हेडक्वार्टर) बनाया जाता है उसे 
नगर कहते हैं । जिले के प्रशासन की व्यवस्था दो प्रकार से होती है । पहली व्यवस्था 
वह है जिसे राज्य के मुख्य शासक अपने मंत्रियों की सलाह से सरकारी कर्मचारियों 
द्वारा कराते हैं और दूसरी व्यवस्था वह है जिसे जिले के निवासी “स्वयें अपने 


प्रतिनिधियों द्वारा कराते हैं । इसे स्थानीय स्वायत्त शासन कहते हैं । इसका वर्णन 
अगले अध्याय में करेंगे । 


राज्य़र- कर्मचारियों द्वारा शासन-व्यवस्था- राज्य कर्मचारियों द्वारा जो 
प्रशासन की व्यवस्था होती है उसको शासकीय व्यवस्था कहते हैं । वह व्यवस्था 
हर जिले में एक जैसी ही होती है साधारणतया एक जिले में जैसे अधिकारी एवं 
कर्मचारी होते हैं, वैसे ही दूसरे जिलों में भी होते हैं । अत: एक जिले-के प्रशासन 
का अध्ययन कर लेने से हम अन्य जिलों की शासन-व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हें । 


जिलाधीश- आप पढ़ चुके हो कि जिला का महत्त्वपूर्ण तथा प्रधान | 


अधिकारी जिलाधीश कहलाता है । यह पद अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा 


\ ` है। उन लोगों के काल में जिलाधीश को कलेक्टर कहते थे, क्योंकि इसका मुख्य 
' ` कार्य मालगुजारी अर्थात्‌ भूमि-कर वसूल करना था । अंग्रेजी में कलेक्टर का अर्थ 


a 
£ 
० 


होता है - संग्रह करने वाला । 
जिलाधीश का महत्त्व-जिलावासियों के लिए जिलाधीश ही राज्य 


| । - सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि है, जिले की जनता की दृष्टि में वही सरकार है 


जिलाधीश की कही बात सरकार की कही बात समझी जाती है । सरकार भी इसी 
केद्वारा जिले की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करती है । इसलिए जिलाधीश को सरकार 


का हाथ, मुँह, आँख और कान कहा जाता है । वह अप॑ने जिले में शासन-व्यवस्था . + 


का प्रधान संचालक है । 


उररी 
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अंग्रेजों ने जिलाधिकारी को जिले के समस्त विषय सामान्य्‌ नियन्त्रण में 
रखने का उत्तरदायित्व दिया था । विभागीय अधिकारियों को अपना कार्यभार सम्भालने 
के उपरान्त जिलाधीश से भेंट करना आवश्यक एवं अनिवार्य था । पंर स्वतन्त्रता के 
उपयन्त अंग्रेजों की इस बनाई हुई नीति में परिवर्तन कर दिया गया है और इस 
परिवर्तन का आधार विभागीय स्वतन्त्रता की नीति अपनाई गई है । इस नीति के 
अन्तर्गत अब पुलिस शासन भी एक सामान्यत: शासन व्यवस्था है । पहले पुलिस वि 
विभागाध्यक्ष जिलाधीश के अधीन था । उसके आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए 
बाध्यं थाँ। पर अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जिसके कारण जब तक जिलाधीश | 
और पुलिस अध्यक्ष में सुमति रहती है तब तक प्रशासन सुचारु रूप से चलता है. बर 
मतभेद होने पर विभिन्न कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । अतः इस नीति का निः 
' पुनरावलोकन आवश्यक है । (दह 
जिलाधीश के मुख्य कार्य - जिलाधीश के अनेक कार्य हैं जिनमें कुछ 
मुख्य कार्य नीचे लिखे जाते हैं । es 
१. मालगुजारी वसूल करना- जिलाधीश का प्रथम कार्य मालगुजारी 
वसूल करना है । तुम सोचोगे कि यह मालगुजारी क्या है? तुम जानते हो कि भारत + 
कृषि-प्रधान देश है । खेती करने वालों को कुछ निश्चित धन लगान के रूप में देना र 
पड़ता है। इस लगान को ही मालगुजारी कहते हैं । इस प्रकार जिलाधीश का प्रधान 
कार्य हुआ-मालगुजारी वसूल करना । जब कभी अकाल, बाढ़ या महामारी आदि +: 
संकट उपस्थित होते हैं, राज्य सरकार जिलाधीश के कहने पर मालगुजारी में छूट 
दे देती है, विशेष स्थिति में मुक्त भी कर देती है । ऐसे संकटों में सरकार ग्रामवासियों ` 
को कुछ सहायता भी देती है; इसको तकाबी कहते हैं । तकाबी का वितरण भी र 
जिलाधीश के द्वारा होता है । | ट 
२. न्याय सम्बन्धी कार्य- जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह सम्पूर्ण जिले. 
की अदालतों का निरीक्षण करता है । वह प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है । बह ३ 
माल या राजस्व के मामलों.में अपने अधीन कलक्टरों की अपील भी सुनता है । | ८ 
म ३. शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित करना जिलाधीश का कार्य म 
जिले में शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित करना है। यह कार्य वह पुलिस'की सहायता. 


॥ नी क | 200 ककत 
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७ 
मं से करता है । जो लोग सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको जिलाधीश दो 
साल तक कैद दे सकता है और १००० रुपये तक जुर्माना कर सकता है । बन्दूक 
। आदि श्रों का लाइसेन्स भी वही देता है और जिले के विकास कार्यों का निर्देशन 
| भी करता है । नी 
४. अन्य कार्य-जिले में प्राय: प्रत्येक विभाग के पदाधिकारी अपने-अपने 
भ विभागों की देख-रेख के लिए रहते हैं | वे सभी अपने अधीन विभागों की देख-रेख 
3 करते हैं। पुलिस विभाग की पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, जेल विभाग की जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट, 
७ चिकित्सा विभाग की सिविलसर्जन और शिक्षा विभाग की देख-रेख शिक्षा-निरीक्षक 
है करते हैं, परन्तु जिलाधीश इन सब विभागों पर नियन्त्रण रखता है और इन सबका 
"निरीक्षण भी कर सकता है । यह समाचार पत्रों, सभाओं, जुलूसों आदि पर भी कड़ी 
नजर रखता है । 
छ ऊपर बताये हुए समस्त कार्यों को जिलाधीश अकेले नहीं कर सकता, 
५ अतः इसकी सहायता के लिए इसके अधीन अन्य बहुत-से विभागीय अधिकारी होते 
८ हैं । ये अधिकारी अपने-अपने विभाग के निर्देशन के अन्तर्गत कार्य करते हैं । फिर 
"|| भी जिलाधीश इनको माननी ही पड़ती है । | | 
१ १ 0022 जिले के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, जिनमें 
"| शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित करना प्रधान कार्य है । यह कार्य पुलिस की सहायता 
दि से होता है । जिले में पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी सुपरिस्टेन्डेन्ट आफ पुलिस 
हे ' (एस०पी०) कहलाता है । जिले की जनता की जान और माल की रक्षा का भार इस 
| पर ही होता है । इसकी सहायता के लिए सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट, कोतवाल, 
। थानेदार,इन्सपेक्टर, सब-इन्सपेक्टर, हेड कान्सटेबल , कान्सटेबल तथा ग्राम 
। चौकीदार होते हैं । पुलिस विभाग की इसके अतिरिक्त एक और शाखा होती है, जिसे 
ले गुप्तचर या खुफिया पुलिस कहते हैं । ये लोग बिना वर्दी के घूमा करते हैं और 
है अन्यायों का पता लगाते हैं । | 
| २, जेल विभाग- अपराधी जब दण्डित हो जाते हैं तो उनको बन्दीगृहों 
में भेज दिया जाता है । प्रत्येक जिले में बन्दीगृह होता है । बन्दीगृहों का प्रधान 
॥।. अधिकारी सुपरिनटेन्डेन्ट होता है । | 
| ३. न्याय विभाग- इस विभाग का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है। 4 
| सं.सा.क्षाट-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ४ 
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| 
प्रत्येक जिले में दो प्रकार के न्यायालय होते हैं- दीवानी और फौजदारी । माल के. 


` मुकदमे जिलाधीश सुनता है और उसकी अपील कमिश्नर के यहाँ होती है । दीवानी | रा 
' फौजदारी के मुकदमें जिला-जज के नियन्त्रण में होते हैं जिला-जज की सहायता: 





| २४१ 
| <  ) _ 
है. न 
हर 
` 
+ 


के .' 
% | ®, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


के लिए अन्य सहायक जज भी होते हैं । ।स 

४. शिक्षा विभाग- इस विभाग का प्रमुख अधिकारी जिला विद्यालय है 
निरीक्षक (इन्सपेक्टर आफ स्कूल) होता है । यह जिले के समस्त स्कूलों का निरीक्षण | 

. करता है और स्कूलों को सरकारी सहायता दिलवाता है तथा यह भी देखता है कि सु| 
उस सहायता का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है । उसकी सहायता के लिए अन्य. 

सहायक निरीक्षक भी होते हैं । बालिकाओं की शिक्षा के निरीक्षण के लिए महिला क 
निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षिकायें भी होती हैं । | 

५. स्वास्थ्य विभाग- यह विभाग जिले की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा अं 

करता है । इस स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी सी०एम०ओ० (०.\/.0.) होता है को 
और मुख्य चिकित्सालयों के अतिरिक्त अन्य चिकित्सालयों में सुपरिन्टेन्डेन्ट होते हैं । 

६. उद्योग विभाग- यह विभाग उद्योग-विस्तार हेतु जनमानस को इर 

परामर्श देता है तथा उद्योगों के लिये धन सुलभ कराने में तत्परता दिखाता है । इस'जा 
विभाग का लक्ष्य भारत में औद्योगिक क्रान्ति लाना है । | 

७. हरिजन कल्याण विभाग- यह विभाग हरिजन उत्थान की ओर. 

निरन्तर अग्रसर रहता है । हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों का सर्वागीण उत्थान इस 

विभाग का मुख्य लक्ष्य है । कः 

८, श्रम विभाग- यह विभाग श्रम कल्याण सम्बन्धी व्यवस्था में रहता, 

है । श्रम का शोषण न हो इसके लिये यह विशेष रूप से जागरूक रहता है। मं 

९. जेल विभाग- यह विभाग दण्डित अवांछनीय तत्त्वों का प्रबन्ध करता रा 

है । इसके साथ-साथ राजनैतिक दण्डतों की व्यवस्था भी इसे करनी पड़ती है । इस 

विभाग का मुख्य अधिकारी जेल अधीक्षक होता है | सह 

हु ३ १०, रजिस्ट्रेशन विभाग- यह विभाग भूमि, भवन के स्थानान्तरण का है 
पंजीकरण करता है । यह महत्त्वपूर्ण अभिलेखों का भी पंजीकरण करता है। | 

` ११. रोजगार विभाग- यह विभाग जो व्यक्ति बेकार है उन्हें काम| ये 

लाने में अपना योगदान करता है । | | सन 

। 


| 
| 


९ 


J १२. सार्वजनिक निर्माण विभाग- यह विभाग सरकारी इमारतों और 
| राजमागों के निर्माण,सुधार इत्यादि में अपना सहयोग देता है । 
|| १३. मनोरंजन कर विभाग- यह विभाग मुख्यतया मनोरंजन के द्वारा 


सरकार को आय अर्जित करने में सहयोग देता है । इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना 
य|है कि मनोरंजन कर में कोई चोरी तो नहीं करता है । 


| १४. नहर विभाग- यह विभाग किसानों को नहरों के द्वारा सिंचाई की 
क सुविधा सुलभ कराता है । 
थ्‌ १५. ट्यूब -वेल विभाग- यह विभाग विद्युत जलकूपों का निर्माण 


॥/करता है और उसकी सुरक्षा करके किसानों के लिए जल सुलभ कराता है 
| १६. पशुचिकित्सा विभाग- यह विभाग समस्त नगर तथा ग्रामीण 
[अंचलों में पशु चिकित्सा का उत्तरदायित्व सम्भालता है और अच्छे नस्ल के पशुओं 
है को उत्पन्न कराने में अपना योगदान देता है । 
| . १७. चकबन्दी विभाग- भारत को प्रमुख समस्या छोटे जोतों की थी। 
ग।इस स के माध्यम से छोटे जोतों को चक बनाकर बड़े जोतों में परिणत किया 
पर जाता 
| १८, मत्स्य विभाग- यह विभाग निर्बल वर्ग को अतिरिक्त आय सुलभ 
र कराने के लिये मत्स्य-पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करता है । 
प ९९. सहकारिता विभाग- यह विभाग मिल-जुलकर सभी क्षेत्र में कार्य 
करने की प्रेरणा देता है । 
|| २०, बिक्रीकर विभाग- यह विभाग सरकार को राजस्व एकत्रित करने 
में अपना योगदान देता है और सतर्क रहता है कि बिके हुए माल का निर्धारित कर 
[,राजकोष में जमा होता रहे । 
।। २१, आयकर विभाग- यह विभाग राजस्व एकत्रित करने में शासन का 
| क देता है । आय के ऊपर सरकार कर लगाती है और वसूली में योगदान देती 
[ ह. | 


| 


| २२. डाक विभाग- यह विभाग सन्देशवाहन का सशक्त माध्यम है । 
|| ये कार्य सरकार के एकाधिकार में आते हैं । इसीलिए कोई भी व्यक्ति समानान्तर 
। सन्देशवाहन व्यवस्था नहीं कर सकता है 
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२३. टेलीफोन विभाग- दूरभाष के माध्यम से यह विभाग भी सन्देशवाहन 
की व्यवस्था करता है । ' न 
` २४, भूमि-संरक्षण विभाग- यह विभाग भूमि-संरक्षण की जाँच करता हि 
है और भूमि-कटाव के कारणों का अध्ययन करता है और इसके समुचित उपायों पर है 
परामर्श देता है । | ८ र 
२५, वन विभाग- यह विभाग वनों की रक्षा और विस्तार में योगदान ला 


देता है | ) 5 





१. जिले की शासन-व्यवस्था का वर्णन कीजिए । | र 
(२. जिलाधीश के महत्त्व तथा कार्य पर प्रकाश डालिये । | दे 
३. जिले के न्याय-विभाग का वर्णन कीजिये । | ड 
४. जिले के प्रमुख विभागों का वर्णन कीजिये | र 
७2० ५१० ९? | अ 
को 
बन 
| की 
रि 
ब 
| 
|स 
।श 
स्त 
जा 
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स्थानीय स्वायत्त शासन- प्रबन्ध 

जिले की शासन-व्यवस्था की दूसरी पद्धति वह है, जिसमें जिले के 

र निवासी स्वयं अपने प्रतिनिधियों, जो जनता की इच्छा से चुने जाते हैं, द्वारा कराते 
हैं । एक प्रमुख विद्वान्‌ का कहना है कि स्थानीय संस्थाओं में स्वतन्त्र राष्ट्रों की शक्ति 

न छिपी रहती है । एक राष्ट्र भले ही स्वतन्त्र सरकार की प्रणाली की स्थापना कर ले 
परन्तु स्थानीय संस्थाओं के बिना इसमें स्वतन्त्रता की जागृति नहीं हो सकती है । 
| छोटे शहरों में स्थानीय शासन को नगरपालिका-शासन कहते हैं और बड़े 
। शहरों में इसे महानगरपालिका शासन कहते हैं । हमारे राज्य में महानगरपालिका के 
।केवल आठ शहर हैं— कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मेरठ, 
बरेली और गोरखपुर । छोटे शहरों के अतिरिक्त तहसीलें और कस्बे भी होते हें । यहाँ 
'के स्थानीय शासन को टाउन-एरिया शासन कहते हैं । ग्रामपंचायत द्वारा स्थानीय 
प्रबन्ध होता है । शहर को छोड़कर सारे जिले की कुछ सामान्य समस्याएँ और 
'आवश्यकताएँ होती हैं, जिनका प्रबन्ध जिला बोर्ड द्वारा होता है । 

स्थानीय शासन में उसी स्थान के निवासी मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधियों 

को चुनते हैं । ये चुने हुए प्रतिनिधि आपस में मिलकर स्थानीय प्रबन्ध की योजनायें 
'बनाते हैं और उनको कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित कराते हैं । इनका प्रमुख कार्य जनता 
की स्वास्थ्य-रक्षा, स्वच्छता, सड़कें बनवाना, रोशनी का प्रबन्ध करना, प्रारम्भिक 
शिक्षा की व्यवस्था करना, पानी का प्रबन्ध करना, कुएँ-तालाबों की सफाई कराना, 
'बाजार-हाट बनवाना और देख-रेख करना आदि है । | 
। . ये संस्थाएं शासन-प्रबन्ध में होने वाले व्यय का भार स्वयं सँभालती हैं। 
।सहायता के रूप में व्यय का कुछ अंश राज्य सरकार से भी प्राप्त होता है । 
। हमारे देश की शासन-व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक है । इस व्यवस्था में स्थानीय 
।शासन का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इसके द्वारा देशवासी अपनी समस्याओं को 
स्वयं सुलझाने का पाठ भी सीखते हैं और उनमें स्वावलम्बन तथा सेवा का भाव भी 

जागृत हो जाता है। ' 
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नगरपालिका- यह हम बता चुके हैं कि नगरपालिका का कार्यक्षेत्र शहा 
या नगर है । इस समय भारत की लगभग पन्द्रह प्रतिशत आबादी शहरों में रहत॑ 
है । शहरों की अलग अपनी समस्यायें होती हैं । उदाहरण के लिए मकानों का प्रब, ऐ 
करना, शहरवासियों को खुली और ताजी हवा मिलने का प्रबन्ध करना चौड्डी-चौई 
सड़कें बनवाना, नालियों की हर समय सफाई रखना इत्यादि । इन्हीं सब समस्याअ 
को सुलझाने के लिए नगर महापालिकाओं का संगठन किया जाता है । 
नगरपालिका की सीमा प्रान्तीय सरकार द्वारा निर्धारित होती है । नगरपालिक 
'के सभापति, उपसभापति एवं सदस्यों का हर चार वर्ष बाद चुनाव होता है । ज 
व्यक्ति नगरपालिकाओ की सीमा में ६ महीने से रह रहा हो और कम से कम २१ 
वर्ष की आयु का हो वह नगरपालिका के चुनाव में मत दे सकता है । | 
चुनाव के समय मतदाताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका मः 
देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है । अत: मत देते समय किसी भी प्रकार वे 
स्वार्थ या पक्षपात को महत्त्व नहीं देना चाहिए । निर्वाचन के समय बहुत-से लो! 
जातिवाद का नारा लगाते हैं सच्चे देशवासी को इन सब छोटी-छोटी बातों पर ध्याः 
नहीं देना चाहिए और जो वास्तव में योग्य व्यक्ति हो, उसको ही मत देना चाहिए 
निर्वाचन के समय नगर को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है 
इन क्षेत्रों को वार्ड कहते हैं । प्रत्येक मतदाता सदस्य के पद के लिए चुनाव लः 
सकता है । जिसके पक्ष में अधिक मत जाते हैं उसे ही सदस्य घोषित कर दिया जात 
है । इन सदस्यों को म्युनिसिपल कमिश्नर भी कहते हैं । | 
समस्त निर्वाचित सदस्य मिलकर सभापति और उपसभापति को चुनते हैं 
नगरपालिका के सदस्य, सभापति और उपसभापति को कोई वेतन नहीं दिया जाता) 
नगरपालिका के कार्यों की सूची क: 
अनिवार्य कार्य 
१. अपने क्षेत्र में सड़कें बनवाना और मरम्मत करना । 
२. प्रारम्भिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना । 
३. सफाई, प्रकाश और स्वच्छ जल-आपूर्ति का प्रबन्ध । 
४. चिकित्सालय और प्रसूति-गृह की व्यवस्था करना | 
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५. जन-स्वास्थ्य के रक्षार्थ खाद्यपदार्थो में मिलावटों को रोकना और 





है] 
त महामारी इत्यादि पर नियन्त्रण करना । 
रे ऐच्छिक कार्य 
ड़ १. अजायबघर खोलना । 
अ २. पुस्तकालय और वाचनालय खोलना । 
| ३. ऊंची शिक्षा का प्रबन्ध करना । 
क्‌ ४. उद्योग-धन्धों की उन्नति करना । 
जे ५. कुएँ, तालाब और खेल के मैदान बनवाना । 
१ ६. पार्क बनवाना । 


| ७. श्मशान-भूमि तथ कब्रिस्तान के लिए स्थान तथा उनकी देखभाल 
i करना । 


वे ८. मण्डी या बाजार खोलवाना, अच्छे दूध की सप्लाई के लिए डेयरी 
रः खोलना तथा नागरिकों के लिए बसें तथा ट्रामें चलाना । 
गः ९. टूट-फूटकर गिरने वाले और नगरपालिका की बिना आज्ञा बनाये 
ए हुए मकानों को गिरवाना और नये मकानों के लिए मंजूरी देना 
है १०. खतरनाक व्यापारों को नियमों के अनुसार होना । 
न ११. भिखारियों और वेश्याओं पर रुकावट डालना । 
Fs नगरपालिका के आय के स्रोत 
| नगरपालिकाओं के आय के निम्नलिखित खोत हैं । 
हं | १. चुंगी : 
| २. राजकीय अनुदान 
| ३. जनता से ऋण 
| ४. नगरपालिका-सम्पत्ति से आय 
५, स्कूलों की फीस 
६. लाइसेन्स फीस 
७. भवन एवं व्यवसाय कर 
८. विद्युत कर 
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९. जल कर म ' से; 
१०. विभिन्न वाहनों पर कर हो 
११. पालतू पशु पर कर . 
१२. कूड़ा-कर्कट बेचने से आय | गः 


टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया- जिन कस्बों की जनसंख्या १०, को 
हजार से लेकर २० हजार तक होती है उनकी स्थानीय शासन संस्थाएँ टाउन एरिया. 
कही जाती हैं और जिनकी जनसंख्या ५००० से १०००० के बीच में होती है, वि 
उनकी शासन संस्थाएँ नोटीफाइड एरिया कहलाती हैं । इस प्रकार की संस्थाएं उत्तर-' 
प्रदेश और पंजाब में अधिकतर पाई जाती हैं । | 
| गठन- टाउन एरिया के लिए एक स्थानीय समिति होती है । इसमें एक 
सभापति, ५ से ७ के बीच में चुने हुए सदस्य तथा दो मनोनीत सदस्य होते हैं । 
इस समिति का गठन केवल ४ वर्ष के लिए होता है । इसका निर्वाचन नगरपालिका 
के समान होता है । | | 
. नोटीफाइड एरिया- नोटीफाइड एरिया के लिए ३ से ४ सदस्यों की. 
समिति होती है । इसके सदस्य या तो जनता द्वारा निर्वाचित होते हें या कमिश्नर) र 
द्वारा मनोनीत या फिर कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत होते हैं ये समितियाँ अपने- 
अपने कर्मचारी नियुक्त कर उनके द्वारा क्षेत्र के कार्य कराती हें । ' प्र! 
कार्य- इन समितियों के कार्य नगरपालिका की अपेक्षा सीमित होते हैं ।' ग 
सामान्यतः ये अपने-अपने क्षेत्र में स्वच्छता, पीने के पानी का प्रबन्ध, सड़क का 
बन्ध, हानिकारक व्यापार एवं धन्धों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं । जनता, र 
की सुविधा के लिए हेण्डपम्प लगवाती हैं और प्रकाश की व्यवस्था करती हैं । इन! के 
संस्थाओं के कार्यों की देखरेख अपला अध्यक्ष या तहसीलदार करते हें । सु 
सुधार न्यास- भारत के कुछ बड़े-बड़े नगरों में सुधार न्यास किये| त 
) जाते हँ । इनका कार्य गंदी बस्तियों का सुधार करना होता है । ये र । च 
भवनों को गिरा सकते हैं । ये भवन-निर्माण के समय साफ-सुथरे और खुले स्थान | 
को छुइवाते है, पार्क का निर्माण करते हैं और रोशनीदार मकान बनवाते हैं । इनके आय के | वि 
युख्य साधन सरकारी आय, आम अनुदान तथा ऋण लेना है । इनके चेयरमैन और | पा 
: | च 


५ 
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सेक्रेटरी सरकार नियुक्त करती है। इसमें नगरपालिकाओ और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व 
होता है । 

छावनी बोर्ड- छावनी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए बनाये 
। गये हैं । इनका कार्य नगरपालिकाओं के समान होता है । इसका अध्यक्ष सेना का 
०, कोई बड़ा अधिकारी होता है, जैसे-ब्रिगेडियर आदि । 
भा इसके अध्यक्ष और समस्त सदस्य भारत के प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा मनोनीत 
+ | किये जाते हैं । इस पर प्रान्तीय सरकार का ही साधारणतया नियन्त्रण रहता है । 
जिला परिषद्‌ के कार्य - इस परिषद के निम्नांकित कार्य हैं -- 
१. सड़कें बनवाना और उनकी मरम्मत करवाना । 


क २. सड़कों के दोनों तरफ और जहाँ-जहाँ सुविधा हो, पेड़ लगवाना तथा 
| उनकी रक्षा करना । 

| ३. देहातों में प्राइमरी या मिडिल स्कूल खोलना और उनंकी व्यवस्था 
| करना । 

री इन सब कार्यों के अतिरिक्त जिला परिषद्‌ बहुत से छोटे-छोटे कार्य करके 


र/ स्थानीय जनता को सुखी रखने का प्रबन्ध करती है | 

जिले के सभी ग्रामों की पूरी देख-भाल का भार जिला परिषद्‌ पर होता है । 
प्रत्येक ग्राम की अपनी-अपनी सुख-सुविधा के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया 

। गया है । । 

गा आज अनेक वर्षो से इन समस्त नगरपालिकाओं और महापालिकाओं का 

[| प्रशासन प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है । जनता के सहयोग 

म के अभाव में यह व्यवस्था पंगु बनकर रह गयी है । भ्रष्ट नौकरशाही जनता की सुख 

| सुविधा से निरन्तर उदासीन है और आपाधापी में, स्वार्थ-पूर्ति में इतनी अधिक 

। तल्लीन है कि उससे कोई भी रचनात्मक कार्य करने की आशा ऐसी ही है जैसे ओस 

' चाटकर प्यास बुझाने की आकांक्षा । 

| गत्‌ ४६ वर्षों से टाउन एरिया भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही संचालित 

| किये जा रहे हैं । आस्थाविहीन होने से ये अपनी भूमिका का उचित निर्वाह नहीं कर 

। पा रहे हैं । आज अनेक वर्षों से ये भी राज्यकर्मचारियों द्वारा संचालित हैं और जनता 

| चाहते हुए भी शासन में योगदान नहीं कर पा रही है । राज्य सरकार इनके संगठन 

; | 

॥ 
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के प्रति पूर्णतया उदासीन है । जब तक जिला बोर्ड संगठन के प्रजातांत्रिक स्वरू 
से वंचित रहेंगे तब तक जनता की प्रजातन्त्र में निष्ठा बना रहना कठिन होगा । जब 


भ्र 


यही उचित है कि प्रान्तीय सरकार अपनी दृष्टि में मूल धन कर; परिवर्तनशील क हु 


और जिला बोडों को अपने स्वभाव के अनुसार समुचित ढंग से संचालित करने क 
सतत्‌ प्रयत्न करे । | 
जिला परिषद्‌ - भारत में अब पुराने जिला बोडो को समाप्त कर जिला- 
परिषदे बनायी गयी हैं । उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों का गठन निम्नलिखित प्रकार 
से किया गया है -- | 
१. क्षेत्र को समस्त समितियों के प्रधान । | 
२. नगरपालिका के अध्यक्ष । 
३. सभी सांसद एवं विधायक । 

४. पंजीकृत सहकारी समितियों के ५ प्रतिनिधि । 
५. जिले की समाज सुधार संस्थाओं में से एक प्रतिनिधि । 
६. जिले के कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत मताधिकार द्वारा निर्वाचन | | 
७. जिला परिषद्‌ में ५ नारियों का होना आवश्यक है । यदि उपरोक्त विधि 
द्वारा ५ नारियाँ नहीं आती तो संख्या को पूरा करने के लिए ५ नारियों को परिगृहीत 
किया जाता है । | 
८. प्रत्येक जिला परिषद्‌ में कम से कम ८ और अधिक से अधिक १० 
अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है । | 
९. इसके लिए भी संख्या को पूरा करने के लिए परिगृहीत प्रणाली को. 
अपनाया जाता है । जिला परिषद्‌ की वास्तविक संख्या क्या होगी, इसका निर्धारण 
राज्य सरकार: करती है | 
सदस्यता के लिए योग्यताएं | 
निम्नलिखित व्यक्ति जिला परिषद्‌ के सदस्य नहीं हो सकते. | 
१. दिवालिया । | 
२. पागल, कोढ़ी या अन्य किसी संक्रामक रोग 
३. केन्द्रीय और राज्य कर्मचारी । bm 


in SC PT कक, 


स 


al 


| 2 १७ 
कर. ४, वे व्यक्ति जो केन्द्रीय, प्रान्तीय या स्थानीयं सरकार की नौकरी से 


दि भ्रष्टाचार या देशद्रोह के कारण निकाल दिये गये हों और उस घटना के ५ वर्ष न 
क हुए हों । | 
क्‌ ५. अवैतनिक मुंसिफ या मजिस्ट्रेट । 
| जिला परिषद्‌ का कार्यकाल 
ना- उत्तर प्रदेश में इन परिषदों का कार्यकाल पाँच वर्ष का है, परन्तु राज्य 
कार्‌ सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ा सकती है । 
जिला परिषद्‌ के अधिकारी 


जिला परिषद्‌ के दो प्रमुख अधिकारी होते हँ-- अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष । 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जिला परिषद्‌ का सदस्य होना आवश्यक 
। नहीं है । 
निर्वाचन में केवल सदस्य ही भाग लेते हैं और यह निर्वाचन गुप्त मतदान 
द्वारा होता है । व्यक्ति यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वह जिला 
परिषद्‌ का पदेन अध्यक्ष हो जाता है । इसके अतिरिक्त जिला परिषद्‌ के निम्नलिखित 
धि अन्य अधिकारी होते हैं-- 
जत १. मुख्य अधिकारी 
। २. चयनित अधिकारी 
० ३. स्वायत्त अधिकारी 
| ४. कार्याधिकारी 
क्रो ५. अभियन्ता 
ण ६. कर अधिकारी 
| ७. शिक्षा अधीक्षक 
८. पंचायत राज्य अधीक्षक 
९. सिंचाई अधीक्षक 
मुख्य अधिकारी ऊपर लिखे सब अधिकारियों से बड़ा होता है और उसी 
। के द्वारा कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग होता है । 
जिला परिषद्‌ की बैठक- जिला परिषद्‌ की बैठक वर्ष में कम से कम 
चार बार होना आवश्यक है । 
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गणपूरक संख्या- सदस्यों के तिहाई भाग को गणपूरक संख्या (कोरम| 
माना जाता है । | 


। जिला परिषद्‌ के कार्य | 
१. समितियों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना । वात 
२. क्षेत्र समितियों के बजटो को स्वीकृति देना । में : 
३. क्षेत्र समितियों को कर्तव्यपालन हेतु निर्देश देना । जि 

४. क्षेत्रीय समितियों को परामर्श देना । | 
५. पंचायत समितियों के विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना | जिः 
६. मिली-जुली योजनाओं को क्रियान्वित करना । । अप 
७. सरकार द्वारा कृषि-विकास योजना को क्रियान्वित करने का अधिकार । जिः 

८. अ को जिलास्तर पर या स्थानीय विकास कार्यों के बारे में परामर्श 
ना। । विट 
* सरकार की आज्ञा से समितियों के कुछ अनाज प्राप्त करना । ' प्रार 
१०. राज्य सरकार जिला परिषदों को पंचायतों पर नियन्त्रण रखने की भी. किः 
. शक्ति दे सकती है । ।कार 
जिला परिषदों के आय के साधन ' विः 


१० राज्य सरकार को तरफ से जिला परिषद्‌ की निश्चित की हुई धनराशि। | पर 
के ९. कुटीर उद्योगों और आमोद्योग की उन्नति के लिए कुछ अखिल भारतीय 
संस्थाओं से सहायता । | 
३. भूमिकर में से कुछ अंश जो राज्य-संस्था निश्चित करे । | 


४. परिषद्‌ की सम्पत्ति से आय, ऐसे अन्य साधन जो राज्य सरकार 
निर्धारित करे, जनता या क्षेत्रीय समिति से आय | 5-5 


सम सेप र धनराशि जो जिला परिषद्‌ राज्य सरकार की पूर्व आज्ञा से स्रोत | 


+- सरकार की आज्ञा के उपरान्त जिला परिषद्‌ कुछ कर भी लगा सकती | 


७. लाइसेन्स प्राप्त करने, स्कूलों में फीस प्राप्त करने तथा बन्य पशं | 
h की रजिस्ट्री करने से भी जिला परिषद्‌ को आमदनी होती है । था वन्य पशुः 


' है 

०2 हि 

0. ३ 
A 
(६२% 
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८. मेला तथा प्रदर्शनियों से प्राप्त शुल्क । 

९. जो बाजार जिला परिषद्‌ द्वारा बनाये जाते हैं उनमें व्यवसाय करने 
वालों, दलालों, आढ़तियों व मकानों पर लाइसेन्स शुल्क लगता है और ऐसे बाजारों 
में जो पशु माल ढोकर लाते हैं, उन पर पथकर लगता है । 
जिला परिषदों पर सरकारी नियन्त्रण 

राज्य सरकार का जिला परिषद्‌ पर पूर्ण नियन्त्रण रहता है । यह नियन्त्रण 

| जिलाधीश और कमिश्नर द्वारा किया जाता है । नियन्त्रण का लक्ष्य यह है कि परिषद्‌ 
अपने अधिकार का समुचित प्रयोग करे और भ्रष्टाचार न फैले । राज्य सरकार को 
। जिला परिषदों को भंग करने का भी अधिकार है । 
श जिला परिषद्‌, टाउन एरिया और ग्राम पंचायत के माध्यम से देश के 
विकास की प्रगति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जा सकता है । यदि योजनाओं का 
प्रारूप इन संस्थाओं के माध्यम से बनाया जाय और इन संस्थाओं के द्वारा कार्यान्वित 
गी. किया जाय तो विकास पर व्यय किया हुआ धन सार्थक हो सकता है । विकास के 
कार्यों में जितना ही अधिक जनता का समावेश होगा उतना ही वास्तविक एवं स्वस्थ 
विकास सम्भव होगा । जनता की आज्ञानता के कारण विकास कार्य केवल कागज 
। पर ही धरे रहते हैं । वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता । 
i प्रश्न 
। १, स्थानीय शासन किसे कहते हैं? 
। २. नगस्महापालिका किसे कहते हैं ? इसके चुनाव तथा कार्यों पर प्रकाश 


[। डालिए । 

। ३. जिला-परिषद्‌ किसे कहते हैं ? इसके संगठन तथा कार्यों का विवेचन 
| ; कोजिए । 

| हट: माउ शासन-व्यवस्था किसे कहते हैं ? इसका क्या महत्त्व 
| ? 


©, ©), 
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ग्राम-पचायत पर: 
भारत में प्राचीन काल से ग्रामो की व्यवस्था ग्राम-पंचायतो द्वारा होती आयी 
है । अंग्रेजी शासन में इन पंचायतों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने नहीं दिया गया। और 
जो पंचायतें अंग्रेजी शासन में थीं भी, उनके अधिकार बहुत कम थे और उन पर हं। 
सरकार का पूरा नियन्त्रण था । सन्‌ १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद गाँव जी. 
की ८३ प्रतिशत जनता के जीवन में नयी स्फूर्ति भरने के लिए पंचायत राज स्थापित | 
किया गया । इस पंचायत राज से अपने-अपने गाँवों की उन्नति एवं स्थानीय शासन- पर ' 
कार्य ग्रामवासी स्वयं करने लगे । बना 
हमें इस परिवर्तन से बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं । हम समझते थे कि ग्राम. ह त 
पंचायतों के माध्यम से एक नई विद्युत उत्पन्न होगी और हमारे ग्रामीण अंचलों की | हे। 
स्थिति में एक आमूल-चूल परिवर्तन हो जायेगा । पर भ्रष्ट, सुस्त और स्वार्थप्रिय य! 
राजनीतिज्ञों के कारण हमारी इस आशा पर पानी पड़ गया । आज भी समस्त 
ग्रामपंचायतें केवल एक अलंकारमात्र ही हैं । इनका वास्तविक योगदान लगभग शुन्य जान 
ही है । नियमानुसार इनके निर्वाचन तो होते हैं लेकिन इनको नाममात्र का शासकीय 
प्रोत्साहन सुलभ है । यदि भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है और ग्रामीण 
अंचलों को सजग बनाना है तो इन पंचायतों की व्यवस्था को आस्थाविहीन होने से | 
बचाना होगा । शासन को कुछ ऐसा उपचार करना होगा कि ये पंचायतें आमीण | 
उत्थान में अपना सक्रिय योगदान दे सकें । | 


, _ इस समय उत्तर प्रदेश में गाँव के शासन को चलाने के लिए तीन संस्थाएं | 
हैं -- ग्रामसभा, ग्रामपंचायत और न्यायपंचायत | | 
आम-सभा- साधारणतया जिन गाँवों की आबादी २५० तक होती है । | 
की जाती है । यदि एक आम में इतनी संख्या न हो तो आसः | 
पास के गाँव को मिलाकर सभा स्थापित की जाती है । इस समय उत्तर प्रदेश में ७८ | 
हजार ७ सौ उन्चास (७८७४९) ग्ामसभाएँ हैं । आम के सभी २ १ वर्ष की आयु | 
वाले स्री और पुरुष इस सभा के आजीवन सदस्य होते हैं, परन्तु पागल, कोढ़ी, | कि 


[ के सदस्य नहीं हो सकते । |. 


| २१ 
'इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य ग्रामसभा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी स्थान 
पर रहने लगता है तो वह भी इस सभा का सदस्य नहीं हो सकता । 

आमसभा के अधिकारी- ग्रामसभा अपने ही सदस्यों में से एक सभापति 

। और एक उपसभापति को चुनती है । ये अधिकारी ५ वर्ष तक अपने पद पर रहते 
हैं । यदि सभा के सदस्यों का इन पर विश्वास न रहे तो इनको बीच में भी हटाया 

| जा सकता है । 

। ग्रामसभा का अधिवेशन- पंचायती राज्य में विकास के लिए ग्रामस्तर 

पर पंचायतें, खंड स्तर पर खंड विकास समितियाँ और जिला स्तर पर जिला परिषदें 
'बनायी गयी हैं । ग्राम-सभा के सब सदस्य जब सम्मिलित रूप से बैठकर कार्य करते 

| हैं तो इसको अधिवेशन कहते हैं । आम-सभा के दो अधिवेशन साल में अवश्य होते 
हैं । इनको खरीफ और रबी का अधिवेशन कहते हैं । परन्तु सदस्यों की प्रार्थना पर 

। या विशेष स्थिति में इससे अधिक अधिवेशन भी हो सकते हैं । गणपूर्ति (कोरम) 

सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पाँचवें भाग से होती है । 

आमसभा के अधिकार 

। १. ग्राम-विकास की योजना बनाना तथा उस पर कितना व्यय होगा; यह 

| निर्धारित करना । 

। २. ग्राम का आय और व्यय निर्धारित करना और उन पर विचार करना तथा 

खर्च की स्वीकृति देना । 

३. प्रधान, उपप्रधान, ग्रामपंचायत एवं न्याय पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन 

| करना । 

| ४. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत एवं न्याय पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति करना - 

और निकालना, उनके त्याग-पत्र स्वीकृत करना तथा कार्यो का निरीक्षण 
करना। . 
५. गाँव के सुधार के लिए एक ग्राम-कोष की स्थापना करना और हिसाब की 
जाँच करना । 
ग्राम-सभाओं के अधिकारों और कर्तव्यों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ग्रामक्षेत्रों में इन संस्थाओं का अत्यधिक महत्त्व है । 


[ 
| 
| 
| 
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ग्राम-पंचायत- आमसभा में गाँव के लगभग सभी प्रौढ़ सदस्य सम्मिलि, 
होते हैं । सब मिलकर ग्राम की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग अप ३ 
में से कुछ सदस्यों को चुनकर एक पंचायत बनाते हैं और ग्राम की व्यवस्था का भा 
उसे सौंप देते हैं | ग्राम पंचायत अपने सदस्यों में से एक सभापति या प्रधान को चुना दु 
है और अपना कार्य भिन्न-भिन्न समितियाँ बनाकर करती है । कुल मिलाकर लगा ४: 
७ समितियाँ होती हैं, जैसे- शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा सफाई की समिति, आम, 
रक्षा समिति, उपनियम समिति, कृषि-समिति, सम्पत्ति तथा मकान-रक्षा समिति 
महिला-कल्याण और अर्थ समिति । टि 
पंचायत के अपने क्षेत्र में विविध कर्तव्य हैं । इन कर्त्तव्यों को मोटे तौ 
पर पाँच भागों में बाँटा जा सकता है-- क 
१. स्वास्थ्य, सफाई तथा चिकित्सा सम्बन्धी कर्त्तव्य-इस कर्त्त रि 
को पूरा करने के लिए ग्राम-पंचायत ग्राम की सड़कों, गलियों, पुलों आदि की सफा शि 
करवाती है, रास्तों पर रोशनी का प्रबन्ध करती है । गाँव में चिकित्सा के लिए 
अस्पताल खुलवाती है । संक्रामक रोग, जैसे हैजा, चेचक आदि को रोकने का 
प्रबन्ध करती है । कुओं, पोखरों और तालाबों की स्वच्छता, निर्माण, मरम्मत आदि. i 
का प्रबन्ध करती है । पीने के पानी को शुद्ध रखने के लिए समय-समय पर पोटास, 
क्लोरीन आदि का प्रयोग करती है । जच्चा-बच्चा की देखभाल का प्रबन्ध करती है | 
शमशान या मरघट तथा कब्रिस्तान पर नियन्त्रण रखती है और मरे हुए पशुओं से 
बीमारी न फैले, इसकी देखभाल करती है । i 
२. शिक्षा सम्बन्धी कर्त्तव्य- इस उत्तरदायित्व के अन्तर्गत ग्रामों के 
बालक और बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक पाठशालाओं को खोला जाता है और वे... 
ठीक से चलती रहें, इसका प्रबन्ध किया जाता है । 
३, खेती-बारी और उद्योग-धन्थे सम्बन्धी कर्तव्य - इस कर्तव्य के 
अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम-पंचायत अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी भूमि छोड़ देती है जिसमें सब 
आमवासियों के जानवरों के गोबर एवं आदमियों के पाखानों को इकट्ठा करने का स्थान! 
नियत करती है, ताकि उसको खाद के काम में लाया.जा सके । जानवरों की खाल 
॥ है निकालने और उनको सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करती है । इसके अतिरिक्त इस कार्य 
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पर भी ध्यान देती है कि खेती की उन्नति किस प्रकार की जाय और अपने क्षेत्र में 
उद्योग -धन्धों को किस प्रकार बढ़ाया जाया । 

४. यातायात और सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कर्त्तव्य- इस 
कर्तव्य के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत सड़क, गली, कूचा, चौक, पुल, बाजार, हाट 
मेले, तमाशे के स्थान आदि का निर्माण, मरम्मत और पुरानी बनी हुई इमारतों की 
मरम्मत आदि कराती है । 

५. प्रशासन सम्बन्धी कर्त्तव्य- इस कर्त्तव्य के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत 
जन्म, मृत्यु तथ शादी-विवाह का व्यौरा रखती है । पशु गणना, आग न लगने देने 
आदि की व्यवस्था करती है । ग्राम-सभा द्वारा पारित समस्त प्रस्तावों को कार्यान्वित 
कराती है और ग्राम-सभा की सम्पत्ति आदि की रक्षा करती है । कर इत्यादि वसूल 
वराती है, माम-सभा के कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, उसके कार्य की देख-रेख 
हँ करती है और कार्य से असंतोष होने पर नौकरी से निकाल भी सकती है 

न्याय पंचायत- अंग्रेजों के शासन-काल में ग्रामवासियों को छोटे-छोटे 
झगड़ों को तय करने के लिए भी शहर की अदालतों में, न्यायालयों में जाना पड़ता 
था । इससे देर भी लगती थी, परिश्रम और खर्च भी अधिक लगता था, परन्तु न्याय 
चायते को दीवानी, फौजदारी तथा माल के मुकदमों के सुनने का अधिकार है । 
"दीवानी के मुकदमे १०० रूपये तक के न्याय पंचायतों में सुने जा सकते हैं 
फौजदारी के मुकदमों में ५० रू० से कम मूल्य की चोरी और अन्य छोटे-छोटे 
मारपीट आदि के मुकदमे सुने जाते हैं । इन अदालतों को कैद की सजा देने का 
अधिकार नहीं होता है । केवल १०० रु० तक जुर्माना कर सकती हैं । 
| न्याय-पंचायतों में १५, २० या २५ सदस्य होते हैं । इन सदस्यों की 
संख्या सम्मिलित ग्रामों की संख्या पर निर्भर होती है, जैसे कि यदि पाँच आम की 
सम्मिलित न्याय-पंचायत है तो १५ सदस्य होंगे और यदि ७ से लेकर ९ ग्राम हैं 
तो सदस्यों की संख्या २० होगी और ९ से अधिक ग्राम हैं । सदस्यों की संख्या २५ 
होगी । पंचायतों में वादी और प्रतिवादी स्वयं प्रस्तुत होते हैं, इसमें वकीलों की 
नि आवश्यकता नहीं पड़ती । 
आजादी मिलने से पहले महात्मा गाँधी ने भारत के ७ लाख मों में 
जागरण का जो ति 7 7 गत देखा था, उसे ही सत्य करने के लिए आजादी मिलने पर सन्‌ 
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२४ | 
१९४७ से पंचायत राज्य एक्ट पास हुआ । इस प्रस्ताव के व्यवहार में आने के फू 
बड़े-बड़े नेताओं ने सोचा था कि पंचायत राज्य के द्वारा ही रामराज्य लाया जा सक, 
है । किन्तु यह सोचना सच न हुआ । आज पंचायत राज्य सफलतापूर्वक कार्य 
कर रहा है । क्योंकि जब तक हम स्वार्थ, दलबन्दी, घूस, पदलोभ, जातिगत भे 
भाव, अविश्वास आदि दुर्भावनाओं से मुक्त नहीं होंगे तब तक न्याय और सत्य! 
स्थापना नहीं हो सकती | गाँवों में अभी सच्ची शिक्षा का अभाव है । अधिकार 3 
कर्तव्य का पवित्र भाव अभी जागा ही नहीं है । यही कारण हे कि आज गाँवों 
समस्‍यायें और संघर्ष पहले से अधिक बढ़ गये हैं । ग्राम-पंचायतों को निष्पक्ष हो, 
कार्य करना चाहिये और ग्रामवासियों को उन पर विश्वास करना चाहिए । में 
न्याय-पंचायत के ठीक से कार्य न करने पर राज्य सरकार उसे तोड़ सक 
है तथा दोषी पाये जाने पर पंच या सरपंच को पद से हटाया जा सकता है।' 
न्याय-पंचायतों से जो आशा थी वह पूरी नहीं हुई । इनके द्वारा निर्णय स 
अपील में चले जाते हैं और बजाय झगड़ों को निपटाने की इन पंचायतों से प्र 
झगड़े उलझ जाते हैं । जो अभी हाल में ही सरकार ने एक लोक अदालत योइई 
को अपनाया है । इस योजना के अन्तर्गतअदालत चलकर स्थान-स्थान पर पहु 
है और विवादों को सुलझाती है । अभी ये व्यवस्था परीक्षण काल में चल रही 
पर ये बड़ी लोकप्रिय हो रही है । अगर ये आगे चलकर सफल होती है तो झर 
जनहित को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय विवादों में कमी भी आयें 
जब पारस्परिक वैमनस्य खत्म हो जायगा तो व्यक्ति प्रेम-पाश में बंधकर प्रगतिं 
मार्ग पर स्वतः बढ़ने लगेंगे । | 
पंचायतों के अधिक सफल न होने के कारण- पंचायतों की प्र! 
धीमी हुई है । इसके कारण निम्नलिखित है।-- | 


१. पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए ग्रामीणों में उत्साह स्वतः नहीं उपजा 
उन पर थोपा गया है और थोपी हुई व्यवस्था सुचालित नहीं होने पा 
२. पंचों का निर्वाचन होता है और निर्वाचित न्यायाधीश अधिकांशत: नि“ 
निर्णय नहीं दे पाते । | 
३. पंचों और सरपंचों के लिए शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएँ नहीं निर्धारित की 
हैं । अतः अशिक्षित अज्ञानी पंच कानून से अपरिचित होते हैं और नि 


4 में गड़बड़ी 
“ ॥ (0-0. ॥॥ पुने, म्‌ गड़बड़ी कर देते हैं [0000 Digitized by eGangotri 





२५ 
i में पक्षपात की प्रवृति के कारण न्याय की निष्पक्षता समाप्त हो गई 
पंचायत का सीमा-क्षेत्र बहुत न्यूनतम है और राजकीय हस्तक्षेप इतना 
अधिक है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ है । 
इनके आय के साधन अत्यन्त अपर्याप्त हैं, इसलिए ये महत्त्वपूर्ण कार्य 
नहीं कर पा रही हैं । 

उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय समितियाँ 

सन्‌ १९६१ के विधेयक के अनुसार इन समितियों का गठन उत्तर प्रदेश 


में किया गया । इन क्षेत्र समितियों में निम्नलिखित सदस्य होते हैं 


१. 
र. 
३. 
४, 
५. 


ट 


०१ 4) १० +0 


क्षेत्र के ग्राम-सभाओं के ग्राम प्रधान । 
उस क्षेत्र के नगर समितियों तथा अनुसूचित क्षेत्र के समितियों के सभापति । 
उस क्षेत्र के निर्वाचित जिला परिषद्‌ के सदस्य । 
उस क्षेत्र के निर्वाचित विधायक एवं सांसद | 
सहकारी समितियों के प्रतिनिधि जिनकी संख्या अधिक से अधिक ५ होती 
है, इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य परिगृहीत होते हैं । 
इन समितियों में कम से कम आठ अनुसूचित जातियों का सदस्य होना 
आवश्यक हे । निर्वाचन के बाद आठ संख्या को लाने के लिए पिछड़े वर्गों 
के लोगों का मनोनयन किया जाता है । यदि संख्या ५ से कम है तो ५ 
संख्या लाने के लिए मनोनयन किया जाता है । दो ऐसे सदस्य को भी 
परिगृहीत किया जाता है, जिनका नियोजन और विकास कार्यों में रुचि 
होता है । 

प्रश्न 
अंग्रेजी शासन-काल में ग्राम-पंचायतों की क्या दशा थी, वर्णन कीजिए । 
आम-सभा' के संगठन तथा अधिकारों का वर्णन कीजिए । 
ग्राम-पंचायत' के कार्यों का विवेचन कीजिये । 
'न्याय-पंचायत' किसे कहते है? इसके संगठन तथा अधिकारों का वर्णन 
कीजिए । 
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>याय- ५) पु 
ग्रामीण जीवन की प्रमुख समस्याएँ लि 
भारत एक कृषिप्रधान देश है, अत: भारत की अधिकांश जनता ग्रार्मेतता 
ही निवास करती है । देश के विभाजन के पूर्व भारत में लगभग ७ लाख गाँव 
और विभाजन के बाद भी लगभग साढ़े पाँच लाख गाँव हमारे देश में थे। भारती 
जीवन का सच्चा चित्र ग्रामों में ही देखने को मिलता है । जिसे हम भारतमाता कर्सर 
हैं वह तो आमवासिनी ही है। भारतीय जीवन का हरा-भरा वृक्ष है, उसका मूल ग्रा 
में ही है और जीने के लिए पोषक तत्त्व उसे गाँवों से ही मिलते हैं । सत्य तो बर 
है कि भारत के इस विशाल शरीर की आत्मा है ग्राम । यह हमारा दुर्भाग्य ही है र 
गाँवों की महत्ता प्रकट होने पर भी गाँव ही सबसे अधिक उपेक्षित हैं । यद्यपि साब" 
देश खाद्य पदार्थों एवं उद्योग-धन्धों के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए गाँव र 
ही निर्भर करता है, फिर भी गाँव सभ्यता के जगत्‌ में सबसे पिछड़े हुए हैं । भा 
की पवित्र भूमि में अंग्रेजों के पदार्पण के साथ ही शोषण का जो चक्र चला, उप पे 
ग्रामों को जर्जर कर दिया । ग्राम्य-जीवन अन्धकारमय हो गया । महात्मा गाँधी 
गाँव-गाँव घूम कर गाँवों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया था और आज भी हमा 
सरकार तथा सर्वोदय संस्था बराबर ग्रामोत्यान का प्रयास कर रही है, किन्तु अभी ह 
आशाजनक सफलता नहीं मिल सकी है । ॥ 
यदि देखा जाय तो भारत की सारी समस्याएँ ग्राम की ही समस्याएं है 
यदि आमों की समस्याओं का समाधान हो जाय तो भारत एक 00] सि 
राष्ट्र माना जा सकता है । हम क्रमिक रूप से ग्रामीण जीवन की समस्याओं ९ 
अलग-अलग विचार करेंगे । आमीण जीवन की मुख्य समस्याएं हें निरक्षर _ 
व्यावसायिक एवं व्यावहारिक अज्ञानता, चिकित्सालयों | 
निर्धनता bs ऋणग्रस्तता इत्यादि । ता रका ह 
- निरक्षरता मनुष्य के जीवन के लिए देर कु 
में प्रजातन्त्र शासन है वहाँ जनता का शिक्षित होना आ प के 
हे में 040 अभाव में जनता अपने अधिकारों को न तो पूर्णत: सम र 
म न कर्तव्यों का लोगों रे 
समुचित पालन कर सकती है । शिक्षत लोगों के लि = 
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पुविधा होती है कि दूसरों के विचारों को पढ़कर समझ सकें और अपने विचारों को 
लखकर व्यक्त कर सकें । आज प्रेस की प्रगति के साथ हमारे सामने ऐसी बहुत सी 
सामग्री है जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं-- दिन-अतिदिन की 
वसमस्याओ और उनके समाधानों को समझ सकते हैं, देश-विदेश की नई खोजों से 
लाभ उठा सकते हैं । समाचार पत्र दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा अन्य पत्रिकाएँ, 
सुस्तके सभी हमारे जीवन को सुखमय बना सकती हैं, यदि हम शिक्षित हों । किन्तु 
दुःख की बात है कि गाँवों में अभी तक शिक्षा का मोह नहीं जागा। इसका दायित्व 
किसी सीमा तक सरकार पर भी है । यों तो सरकार ने सारे राज्य में रात्रि -पाठशालाएँ, 
,औढ़ शिक्षा केन्द्र आदि चलाएँ हैं, किन्तु आवश्यकता तो है बालकों को शिक्षित 
पबनाने की, क्योंकि वही कल के भावी नागरिक हैं । अत: सरकार को चाहिए कि 
। प्रारम्भिक शिक्षा आमो में अनिवार्य कर दें । शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो 
ग्रामीणों को स्वावलम्बी तो बनाये ही साथ ही उनमें ग्राम-प्रेम एवं ग्रामोत्थान की 
सचेतना भी जगाये । राज्य की विशाल जनसंख्या ११ करोड़ २० लाख को देखते 
॥.हुए पाठशालाओं की संख्या अत्यन्त कम है। 
पा इस समय पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षाओं तक के बालकों के लिए 
अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का कार्यक्रम चालू है, किन्तु वह पूर्णरूपेण सफल नहीं 
हो रहा है । माता-पिता की उपेक्षा भी इसमें प्रधान कारण बनी हुई है । वे अपनी इच्छा 
हे खुशी-खुशी अपने बालकों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं 
॥। देखा जाता है कि बालकों को यदि स्कूल में भेजा भी जाता है तो स्कूलों 
५ से उसको यथेष्ट लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली कक्षा से पाँचवी कक्षा तक केवल 
॥१ कर पीछे ४०,. ५० बालक ही पहुँच पाते हैं । थोड़े समय बाद वे निरक्षर हो 
जा | 
बालक-बालिकाओं की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए 
( अधिक धन की आवश्यकता है । धनाभाव के कारण न तो आवश्यकतानुसार स्कूलों 
“की संख्या में वृद्धि ही की जा सकती है और न तो अध्यापकों को उचित वेतन ही 
| मिलता है । यद्यपि यह वर्ग राष्ट्रनिर्माता समझा जाता है; किन्तु इन निर्माताओं के तन 
१ के लिये न तो आवश्यकतानुसार कपड़ा जुटता है और न परिवार को पेट भरने के 
लिए इच्छानुसार भोजन । 
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ह अतः इन अध्यापकों में से अधिकांश गाँव में खेती-बारी या अन्य कि; ३ 
धन्धे में लग जाते हैं, क्योंकि उसके बिना उनका निर्वाह नहीं हो सकता । यदिहते 
उचित वेतन नहीं पाते तो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कैसे सफल होगी ? सरकारद्रेश 


- इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे झया 


भीषण महँगी से त्रस्त अध्यापक गाँवों से निरक्षरता का भूत निकाल फेंकने में पृभ्ौर 
समर्थ हो सकें, जिनके त्याग व श्रम पर गाँवों की पाठशालाएँ अनवरत चल रही इपर, 
र राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा पर बल देने के सकरैव 
ही स्कूलों को स्वावलम्बी बनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि “मैं बाहमे त 
की शिक्षा का श्रीगणेश किसी लाभदायक हस्तकौशल (क्राफ्ट) के शिक्षण से कान 
चाहता हूँ ” इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है और प्रान्तीय सरकारों से छठ 
स्वावलम्बी शिक्षा-प्रसार हेतु कहा है । अनेक बेसिक और जूनियर स्कूलों प्रक 
स्वावलम्बी शिक्षा-प्रसार का कार्यक्रम चल भी रहा है । इससे बालकों का मानसिपड 

व शारीरिक विकास होगा । उनके अन्दर वस्तु-निर्माण की भावना जागृत होगी ।। 
किताबी कीड़े न बनकर दस्तकार होंगे, गाँवों से बेरोजगारी का निवारण होगा । गाँजा: 
छोड़कर शहरों में भागने की प्रवृत्ति रुकेगी । वे गाँवों में ही सुखी व संतुष्ट जीवविः 
Fa कर सकेंगे । इन्हे सांस्कृतिक -शिक्षण भी मिलेगा और उनके चरित्र बयह 
होगा । गाँवों की दशा में सुधार होगा । बेसिक शिक्षा वास्तव में लाभदाकंआ 
है, रे सित प से निर्धारित किया जाय । लि 
रकार क्षा के विस्तार के लिए काफी कुछ किया है पर चा 

ra ८ ॥ स्कूल केवल कागज पर चलते हैं। कुछ हा ऐः 
है। कुछ स्कूलों में पर भवन नहीं है । कुछ स्कूलों में भवन है तो लड़कों का अभा मुः 
बहस भवन हं, लड़के हैं, पर योग्य शिक्षकों का अभाव है । सत्य ते में 
नहि का विस्तार भ्रष्टाचार के कारण ही नहीं हो पा रहा है। निर्धन दू 
इस विस्तार में बाधक है क्योंकि साधारण ग्रामवासी आर्थिक क्षति के कारण अप ध 


बच्चें को शिक्षित करने में रुचि नहीं रखता | | 
पा मं न 
आ पाती तो शिक्षा का विस्तार होना सम्भव नी क ब 


व्यावहारिक एवं व्यावसायिक अज्ञानता- तुम जानते ।ज 
खेतिहर देश है । अत: कृषि ही ग्रामीण जनताका मल हे श be हे 
| 
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$; अशिक्षित किसान सूर्योदय से सूर्यास्त तक हल-बैल लिये खेतों में पसीना बहाते 
हते हैं, किन्तु इतत श्रम के बाद भी उनको उतना लाभ नहीं होता; जितना कि अन्य 
रेशों के कृषकों को २-४ घण्टे काम करके हो जाता है । इसका कारण है 
इयावहारिक अज्ञानता । विज्ञान के विकास के साथ कृषि सम्बन्धी नये-नये सिद्धान्त 
पर नये-नये साधन जन्मे हैं, किन्तु हमारे गाँवों के किसानों को उसका ज्ञान नहीं है । 
रकार को चाहिए कि किसान को खेती के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान दे । यह ज्ञान न 
[केवल सिद्धान्त के रूप में दिया जाय, वरन्‌ उसको भारतीय ढाँचे में ढालकर प्रयोग 
में लाकर दिखाया जाय और किसानों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जाय । अन्य उद्योग- 
न्धो की भी यही स्थिति है नये-नये आविष्कारों से ग्रामीण लोग पूरा लाभ नहीं 
{उठा पाते और न यथाशक्ति काम ही कर पाते हैं । सभी गाँवों में अभी बिजली का 
प्रकाश नहीं पहुँच सका है, अतः ग्रामीण को सूर्यास्त होते ही काम बन्द कर देना 
पड़ता है । इस दिशा में उनकी दशा सुधारने के लिए विशेष कार्य की आवश्यकता है। 
६ निर्धनता- भारत की उपमा 'सोने की चिड़िया” से देते हैं । यह भी कहा 
“जाता है कि भारत एक धनी देश है, जहाँ गरीब जनता रहती है । यदि गम्भीरतापूर्वक 
विचार किया जाय तो गरीबी की वजह से जितनी बुराइयाँ हो सकती हैं, वे सब हमारे 
ढयहाँ विद्यमान हैं । परन्तु यह समझना भूल होगा कि हमारा देश प्राकृतिक संपदा या ` 
हआय के स्रोतों से हीन है । खेती के लिए भूमि, पानी व गर्मी और उद्योग-धन्धों के 
लिए कच्चा माल, लोहा, कोयला, बिजली, बाजार तथा यातायात की सुगमता 
| चाहिए । क्या भारत में किसी साधन की कमी है? यंदि ऐसा नहीं तो हम गरीब क्यों हैं? 
f यदि कारणों पर विचार किया जाय तो उत्तर स्पष्ट है कि अन्य देशों के 
६ मुकाबले प्रतिं एकड़ उत्पादन बहुत ही कम है और देश की विशालता के अनुपात 
में उद्योग-धन्थे भी बहुत ही कम हैं। यातायात की भी कमी है । गाँव सड़कों से काफी 
7 दूर हैं । किसी देश का समृद्धशाली होना वहाँ की कृषि की उत्पादकता एवं उद्योग- 
4 धन्धों तथा कुटीर उद्योगों की प्रचुरता पर निर्भर करता है, जिसका हमारे देश में 
ब नितान्त अभाव है । कुटीर उद्योग तो निष्याणमय हो गये हैं । यदि गाँवों में प्रकाश 
। व बिजली की शक्ति की समुचित व्यवस्था कर दी जाय तो ये ही गाँव स्वर्ग बन 
। जायेंगे और यहाँ के उद्योग-धन्धे-विकसित होंगे । खेती पर पड़ने वाला बोझ भी कम 


त 
| होगा । खेतिहरों की आमदनी में वृद्धि होगी । गाँवों के लोग खेती की दशा में सुधार 
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कर सकेंगे । आधुनिक साधनों का प्रयोग कर अपनी उत्पादकता प्रति एकड़ बढ़ 

सकेंगे । विदेशों से आने वाली वस्तुओं को रोका जाय, देश में बनी वस्तुओं की ओ क 
उनकी रुचि फेरी जाय । खाने-पीने, घरों के बनाने, पहनने-ओढ़ने-बिछाने, खेल-कूद, नि 
आमोद-प्रमोद इत्यादि की अनेकानेक वस्तुएँ सरलता से सुलभ हों, तभी लोगों के पं' 
गरीबी दूर होगी, उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा होगा । नि 

आज से २० वर्ष पहले ये समझा जाता था कि यदि गाँव में प्रकाश आ 
जाय, विद्युत-शक्ति से नलकूप चलने लगें, ग्रामों में उद्योग का विस्तार हो जाय, है 
सहकारी समिति सजग हो जाय, शिक्षा का प्रसार हो जाय तो ग्रामों की दीन-हीन दशा 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ जायगा । गाँवों के पुराने उद्योग में सुधार किया जाय | बि 
नये-नये उद्योग खोले जायँ । सूत कातना, कपड़ा बुनना, टाट बनाना, मिट्टी तथा बै 
कागज के खिलौने बनाना, छपाई, रंगाई, सिलाई का काम, तेल पेरने, गुड़ बनाने, क 
साबुन बनाने, लकड़ी की घरेलू वस्तु का निर्माण करने का कार्य इत्यादि कई धन्धे _ 
सरलता से गाँवों में विकसित किये जा सकते हैं । बेसिक शिक्षा के माध्यम से इनका के 
प्रचार व प्रसार किया जा सकता है । दस्तकारी में जापान एशिया में प्रथम स्थान स 
रखता है और सुखी-सम्पन्न भी है । इस प्रकार हमारे गाँव खुशहाल बन जायेंगे और हे 
ज बुराइयों निकल भागेंगी । रामराज्य के स्वप्न में एक कड़ी जुड़ती दिखलाई स 

। | 
ऋहणग्रस्तता- अपव्यय तथा ऋण ने गाँवों में एक भयानक रूप ले. ड 

लिया है । प्रत्येक किसान इस भयंकर रोग से अस्त है । वह अपने परिश्रम की कमाई 
का बहुत बड़ा भाग साहूकार को ऋण चुकाने में दे देता है और शेष में वह अपने ब 
परिवार का तथा जानवरों का भरण -पोषण करता है । फल यह निकलता है कि उसे मे 
आधे पेट भोजन तथा नंगे शरीर रहना पड़ता है । जन्म भर ब्याज चुकाना पड़ता है | र 
यह ठीक ही कहा जाता है कि भारतीय अन्नदाता किसान ऋण में ही जन्म लेता है, न 
ऋण में ही पलता और जीवन व्यतीत करता है तथा ऋणग्रस्त होकर मर जाता है २ 
किसान कर्ज लेता है” यदि इस पर प्रकाश डाला जाय तो उत्तर निकलता | 
है-- गाँवों में फैली सामाजिक कुप्रथाओं; जैसे फिजूलखर्ची, मुकदमेबाजी, | ' 
रिध्वतखोरी, बुरी आदतों में फँस जाना इत्यादि ऐसे कारण हैं जो गरीब किसान को| ` 


» और अधिक गरीब बनाते हैं; जिससे गाँवों में गरीबी बढ़ती जा रही है। ' 


_ 
हि. 
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दर इसका उपचार भी है । सरकार सक्रिय कदम उठाकर कानूनों का निर्माण 
॥ कर, शिक्षा का प्रसार कर, सरकारी-सहकारी बैकों को खोलकर, ब्याज की दर पर 
दु, नियन्त्रण कर, साहूकारों पर रोक लगाकर, उनके खाता-बही का निरीक्षण कर, 
$ पंचायतों में सुधार कर, आदि उपायों द्वारा शोषित होने वाली जनता को बचाकर 
निर्धनता की सीमा में कमी कर सकती है । 
भरा अस्वच्छता- दुर्भाग्यवश अस्वच्छता गाँवों का एक अनिवार्य अंग बन गई 
है । ग्रामीणों में अस्वच्छता व्यापक है । यह अस्वच्छता शरीर, वस्न, भोजन, जल, 
श सड़क, खेत, यहाँ तक कि सोने-बैठने में फैली हुई है। कई-कई दिन तक न नहाना, 
| बिना साफ किये ही वस्न को सप्ताहों तक पहनना, खुला ठण्डा भोजन, कहीं भी 
'बैठकर खाना, जिस तालाब-पोखरे से शौच साफ करना उसका ही पानी पीना, सड़क 
के किनारे जहाँ-तहाँ मैदान जाना, लघुशंका करना, भूमि को बिना स्वच्छ किये जहाँ 
थे मन आये वहीं बैठ जाना, सो जाना इत्यादि । ग्रामों में बीमारियाँ अधिक फैलने का 
'कारण अस्वच्छता ही है । अस्वच्छता, अस्वस्थता को जन्म देती है । स्वतन्त्र देश 
का के नागरिकों को तन-मन दोनों से ही सबल होना चाहिये, किन्तु अस्वच्छ रहने पर 
नि स्वस्थ रहना सम्भव नहीं । स्वच्छता तो मन से ही होती है, इसमें धन व्यय नहीं 
होता । ग्रामीणों के मन में स्वच्छता-प्रेम जगाने में सरकार भी सहायता कर रही है। 
ई| सामूहिक विकास योजनायें इस दिशा में कार्य कर रही हैं । किन्तु जब तक प्रत्येक 
ग्रामवासी के हृदय में स्वच्छता का भाव जागृत नहीं होता तक तक किसी भी योजना 
ले की सफलता संदिग्ध है ` 
| चिकित्सा-व्यवस्था-गाँवों में अस्वच्छता का एकछत्र राज्य है । अत: 
ने बीमारियों का फैलना और जनता का अस्वस्थ रहना स्वाभाविक ही है । ऐसी स्थिति 
से में ग्राम-ग्राम में कुशल चिकित्सक और सम्पन्न चिकित्सालय की आवश्यकता है। 
॥ सामान्यतः होता यह है कि गाँवों में छोटे-छोटे अस्पताल खोल दिये जाते हैं किन्तु 
३ | न उनमें चिकित्सा की समस्त पद्धतियों में दक्ष चिकित्सक होता है, न पर्याप्त 
| औषधियाँ होती हैं और न वैज्ञानिक यन्त्र होते हैं । अतः बहुधा आवश्यकता पड़ने 
वा| पर उनका होना और न होना बराबर हो जाता है । संकट के समय दूरी के कारण 
,' तथा आवागमन के साधन उपलब्ध न होने के कारण रोगियों का नगरों के बड़े 
हौ अस्पतालों में पहुँचना असम्भव हो जाता है । सत्य तो यह है कि नगरों की अपेक्षा 
ग्रामीणः में बड़े अस्पतालों की अधिक आवश्यकता है । 
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बेकारी की समस्या- बेकारी की समस्या ग्रामों में अधिक रहती है इर 
किसान ५-६ माह तक कृषि कार्य में लगा रहता है और शेष समय अर्द्धबेकार रहके 
है । भूमि हीन किसान केवल फसल बोने, सींचने तथा काटने के समय काम में ला 
रहता है । इस समस्या का सन्तोषजनक हल नहीं निकल पाया है । कुटीर तथा लअ 
उद्योगों द्वारा इस दिशा में सुधार किया जा सकता है । अतिरिक्त भूमि पर कृषि द्वा खे 
तथा सहकारिता को प्रोत्साहन देकर भी कुछ सीमा तक इस समस्या को दूर कि; 
जा सकता है । 
इधर सरकार ने साहूकारी प्रथा पर नियन्त्रण लगा दिया है । सहकारी समितिगे 
से तय बैंकों से कर्जे की सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं । पर बैंक से हर एक व्यक्ति कः 
नहीं ले पाता । इसमें इतनी औपचारिकताएँ प्रस्तुत कर दी गई हैं कि साधारण किसाः 
उनका लाभ नहीं उठा पा रहा है । किसानों को, श्रमिकों को ऋण के साथ-साथ कुः 
परामर्शदाताओं की भी आवश्यकता है जो उन्हें समय को देखते हुए उचित परामर्श 
सकते हों । यद्यपि विभिन्न विभागों में परामर्शदाता नियुक्त हैं, उद्योग विभाग का विस्ता 
हो रहा है, पर ग्रामों में उद्योगों का ताना-बाना नहीं फैल रहा है । 
बेकारी की समस्या अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस समस्या के कारण ग्रामी! 
जीवन के रहन-सहन में सुधार नहीं हो पा रहा है । बेकारी शिक्षा से दूर नहीं हो सकते 
क्योंकि भारत में शिक्षित बेकारी भी अत्यधिक है । बेकारी की समस्या केवल परिश्रम, 
दृढ़ संकल्प और चारित्रिक सुधार से ही सम्भव है । अधिकांशत: समस्या इसीलिं 
समाप्त नहीं हो पा रही है कि सामान्य व्यक्ति इसके प्रति उदास ही नहीं, उनी 
वाणिज्य प्रवृत्ति का नितान्त अभाव भी है । वे केवल नौकरी के माध्यम से ही अप 
बेकारी की समस्या को दूर करना चाहते हैं । इतने बड़े देश में सरकार कितनों वै 
नौकरी दे सकती है? अगर बेकारी की समस्या दूर करनी है तो हर व्यक्ति व॑ 
रोजगारपरक दृष्टिकोण अपनाना होगा। ऐसे छोटे-छोटे रोजगार को खोजना पड़े 
कि जिसमें वह स्वयं लग जाय साथ ही, दो-एक आदमियों को और भी काम मि 
जाय | चाय की दूकान, पान की दूकान, सब्जी की दूकान, किराने की दूकान छो 
पैमाने पर खोलना कोई कठिन नहीं है । व्यापार के लिए पूँजी के साथ ही मनोवृ 
और प्रवृत्ति चाहिए । जब तक यह प्रवृत्ति भारतवासियों में नहीं आती, बेकारी व 
' समस्या दूर नहीं की जा सकती । बेकारी एक अभिशाप है, राष्ट्रीय कलुंक है औँ 
angot 


। न CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0 





३३ 


हे इस कलंक को मिटाने के लिए हम सबको दृढ़ संकल्पित होकर औद्योगिक मनोवृत्ति 
हको अपनाना होगा । भारत का कंल्याण इस मनोवृत्ति और प्रवृत्ति में ही निहित है 


न्‌ 


कृषि का पिछड़ापन- देश कृषि-प्रधान होने पर भी खाद्यान्न में अभी तक 


ला आत्मनिर्भर नहीं हो सका है देश में १००० व्यक्तियों में से लगभग. ७०० व्यक्ति 


द/ खेती का 
कर 
५ १. 
त; २. 
$ ३. 
सः ४. 
ु ५. 
श! ६. 
ता ७. 
| 
पः ९. 
त. १० 
रम, 
लिः १. 
नः २. 
पन रे. 
है! 
क ४. 
ड्रग ५. 
बई `. 
वृषि 
क्‌ 


कार्य करते हैं । 

कृषि के पिछड़ेपन के अनेक कारण हें- 
कुषि-जोत के आकार का छोटा होना । 
अच्छे बीजों की कमी का होना । 

खाद की कमी का होना । 

मिट्टी का निरन्तर कटाव होना । 

पशुओं की दशा तथा नस्ल में सुधार का न होना । 
सिंचाई की कमी का होना । 

खेती को व्यावसायिक ढंग से न करना । 
खेती करने का पुराना ढंग । 

प्रकृति का प्रकोप । 


, फसल को नष्ट करने वाले रोगों तथा जीव-जन्तुओं पर काबू न पाना । 


प्रशन : 

भारतीय ग्रामीण जीवन की प्रमुख समस्याओं को बतलाइए । 

भारत से निरक्षरता-निवारण के उपायों पर प्रकाश डालिए । 

'भारत एक धनाढ्य देश है जहाँ निर्धन व्यक्ति रहते है! इस कथन पर 
प्रकाश डालिए । 

आमो को स्वावलम्बी बनाने के उपायों पर प्रकाश डालिए । 

गामीण समस्याओं को मिटाने के लिए सरकार किन-किन उपायों का प्रयोग 
कर रही है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 

आमो के कुटीर उद्योग का वर्णन कीजिए । उनके विकासार्थ सुझाव 
दीजिए । ह 


०, ५% ५१ 
९० ९९० ९० 
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राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्व 

स्वतन्त्रता-दिवस (राष्ट्रीय पर्व) 

पन्द्रह अगस्त हमारे देश के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण दिवस है । १, 

अगस्त, सन्‌ १९४७ से पूर्व भारत पर अंग्रेज शासन करते थे । हम सब गुलाम थे 
देश विदेश में हमारी कोई सत्ता नहीं थी । अपने ही देश में अपनी ही भूमि में ह 
पराधीन थे । “पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीँ' की स्थिति थी । अपने खोये हुए सुख इ 
पाने के लिए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए, अपने देश में अपना राज 
स्थापित करने के लिए एक दिन भारतवासियों ने इन्कलाब का नारा बुलन्द किया, 
आजादी की लड़ाई छिड़ गई । भारत के नेता और नागरिक प्राणों के मोल पर भ॑ 
आजादी को पाने के लिए साहस के साथ बलिदान के पथ पर चल पड़े । भारत ब 


। आए 
| तरा 


विः 
है 


प्राप 


प्रर 


दि 


लाखों माताओं की गोदें सनी हो गई, लाखों यों की माँगों का सिंदूर पुछ गया, 


तब कहीं हमें आजादी मिली । भारत की इस आजादी की घोषणा १५ अगस्त, सन्‌ 
१९४७ को हुई थी । यही वह पुण्य तिथि है जिस दिन हम आजाद हुए । अतः 
यह १५ अगस्त भारतीय इतिहास का स्वर्ण-दिवस है । हम लोग प्रतिवर्ष बड़े धुम- 
धाम से १५ अगस्त के दिन राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं । 
आज हम जो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं इसका सर्वाधिक श्रेय राष्ट्रपिता महात्म 
गाँधी को है । अहिंसा की नीति अपनाकर 'अंग्रेजों म 
Es पर › भारत छोड़ो” का नारा उन्होंने 
मिलाकर उनके ही चरण-चिहों पर चलं पड़े । महात्मा गाँधी आज हमें प्राणों से भ॑ 
अधिक प्रिय है । शरीर से तो वे संसार में नहीं हैं, किन्तु भारत के बच्चे: बच्चे दे 
मुह पर उनका नाम है, मन में अपने प्रिय बापू की तस्वीर है । स्वतन्त्रता के साथ 
महात्मा गाँधी का नाम जुड़ा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता । | 


महात्मा गाँधी की जय'गूजने लगती है । तुम जानते अगस्त के दि 
हम लोग प्रभातफेरी से पर्व का आरम्भ करते हैं । उ 


. आदि पर झण्डे फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते है, झण्डाभिवादन करते हैं. सुन्दर सुन्दा 
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भारत के असंख्य नर-नारी महात्मा गाँधी. की आवाज में आवारं के 


| १ 
८५ अगस्त की सुबह देश के कोने-कोने में 'भारत-माता की जयं, ७ 


व्‌ 
प्‌ 
प्‌ 
प 
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भाषण सुनते हैं, मिठाई खाते हैं, खेल-कूद करते हैं, दीपक भी जलाते हैं तथा 
'तरह से अपने मन की प्रसन्नता प्रकट करते हैं । 

१५ अगस्त का दिन हमारे जीवन का सुन्दर हँसी-खुशी का दिन है किन्तु 
। विद्यार्थियों ! तुम्हें यह जानना चाहिए कि १५ अगस्त अन्य त्यौहारों से कुछ भिन्न 
। है । १५ अगस्त के दिन शहीदों की आत्माएँ हमसे पुकार कर कहती हैं कि भारत 
' के भावी नागरिकों ! हमने प्राण देकर जिस तरह आजादी प्राप्त की थी उसी तरह 
रणो के मोल पर तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी । बच्चों, तुम्हारा कर्तव्य है कि भारत 
के एक सुशिक्षित नागरिक बनो, अपने उत्तरदायित्व को समझो, अधिकारों का उचित 
प्रयोग करो, अपना और अपने देश का नाम ऊँचा करो । तभी तुम्हारा स्वतनत्रता- 
। दिवस समारोह मनाना सार्थक होगा । आज ५७ वर्षों के बाद भी जनता की तो बात 
॒ ही बु पढ़े-लिखे लोग भी गणतन्त्र-दिवस और स्वतन्त्रता-दिवस में भेद नहीं कर 
'पा रहे हैं । 
॥ गणतंत्र-दिवस हमारे दृढ़ संकल्पाँ का दिवस है । इस दिन हमने अपना 
| विधान अपने-आप बनाकर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का पूर्णतः संकल्प 
+ लिया था । पर कुछ कतिपय राज्यों की नीतियों के कारण जनता अपने आप को 
` सक्रिय रूप से प्रशासन में जोड़ नहीं पायी । स्वतंत्रता के बाद भी वह शासक और 
| शासित की भावना से मुक्त नहीं हो पायी है । 
) गणतन्त्र-दिवस (राष्ट्रीय पर्व) 
2 हर६ जनवरी राष्ट्रीय महत्त्व का दिन है । हम लोग जिस आनन्द और उत्साह 
॥ के साथ १५ अगस्त का समारोह आयोजित करते हैं, ठीक उसी प्रकार २६ जनवरी 
' भी हमारे जीवन में हर्ष और आनन्द का संचार करते हुए आती है । वर्ष में हम लोग 
' दो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं-- एक स्वतंत्रता-दिवस और दूसरा गणतंत्र-दिवस । राष्ट्रीय 
* पर्व का सम्बन्ध धर्म से नहीं, देश से है । हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई जो इस 
। देश के निवासी हैं, सभी एक साथ गणतंत्र दिवस का आनन्द पर्व मनाते हैं । देश 
| का कोना-कोना जय-जयकार से गूँज उठता है, तिरंगे झण्डे अनोखी शान के साथ | 
| फहराने लगते हैं । भारत की राजधानी दिल्ली नई दुल्हन-सी सजा दी जाती है । पथों 
(| पर बिखरे हुए फूल, भवनों पर झुमते हुए झण्डे, लहराती हुई झण्डियों का वन्दनवार, 
| पंक्तिबद्ध जलते हुए दीपक, आकाशवाणी से प्रसारित होते हुए राष्ट्रप्रेम से भरे हुए 
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गीत-- सब मिलकर एक महोत्सव को जन्म देते हैं सैनिक परेड, राष्ट्रपति ह 
शोभा -यात्रा, सजी हुई चौकियाँ, स्थान-स्थान पर आयोजित सभाएँ वस्तुत: दर्शन ए 
हैं । न जाने कितने लोग गणतन्त्र-दिवस की छटा देखने के लिए दिल्ली अं 
लखनऊ जाते हैं । jf 
गणतंत्र-दिवस देश की महत्ता का दिवस तो है ही, व्यक्ति की महत्ता३ * 
भी दिवस है । १५ अगस्त को बस हम केवल आजाद घोषित हुए थे, किन्तु आजा 
को प्रमाणित करने वाले अधिकार तो हमें २६ जनवरी, सन्‌ १९५० को मिले । आ 
के दिन हमें मिला संविधान का अधिकार, शासन का अधिकार अर्थात्‌ सच्चे अशे 
में प्रजातंत्र । | 
` गणतंत्र में शासन का अधिकार व्यक्ति अथवा समुदाय-विशेष में केन्र : 
न होकर जनगण में फैला रहता है, आमों से लेकर केन्द्र तक शासन का कार्य चलत ! 
है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक १८ वर्षीय भारतीय नर-नारी को अधिकार होत | 
है कि वह समय-समय पर शासन किस प्रकार का हो और किसके द्वारा हो, आहि 
पर अपना मत प्रकट कर सके । जो कुछ भी कार्य होता है वह जनमत और बहुमः | 
के आधार पर होता है । इसलिये शासन की इस व्यवस्था को प्रजातन्त्रीय प्रणा 
भी कहते हैं । F 
२६ जनवरी के दिन गणतंत्र 
श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते है और 


-दिवस मनाकर हम भारतीय संविधान के री. 
यह शपथ लेते हैं कि सदैव अपने संविधान क॑ 
रक्षा करते रहेंगे, नियमों का पालन 


करेंगे, अपनी समस्त समस्याओं | 
सुलझायेंगे और देश में सुख-शान्ति समस्याओं को विधानानुकूत 


न्ति और समृद्धि क होंगे 
भारी, ण्डारोहण, मृद्धि लाने में सहायक होंगे । 


प हैं । नगर-नगर, ग्राम-ग्राम 
। स्वतन्त्र देश के नागरिक सारे भेद-भावों को भूलकर,जातिगत, वर्गगत, धर्मग 
विषमताओ को त्याग कर एक ही झण्डे के नीचे खड़े होकर देश की सच्ची एकत 
का अतीक बन जाते हैं। जन-जन की कामना है. भारतीय गणतन्त्र अमर हो। 
व हानी Mr | 

न्य्‌ अधिक एव 

धार्मिक देशैक अ त्यौहार मनाये जाते हैं । भारत एक 


त्यौहार धार्मिक है 
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१ हर वर्ष बड़े आनन्द और उल्लास से मनाते हैं । विजयादशमी के त्यौहार की अपनी 

+ एक कहानी है । तुम जानते हो कि त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर बालक 

ई के रूप में भगवान राम का अवतार हुआ । जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ 
' जाते हैं तो दुष्टों का दलन करने के लिए, असुरों और पापियों का बध करने के लिए 

३ भगवान्‌ मनुष्य का रूप धारण करते हैं । तुलसीदास जी ने लिखा है-- 

ईं जब जब होइ धरम की हानी, बाढ़हिं असूर अधम अभिमानी । 

ह तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन-पीरा ।। 

द त्रेतायुग में लंका के राजा रावण का पाप और अत्याचार बहुत बढ़ा हुआ 
था । गौ, ब्राह्मण, ऋषि-मुनि सब दुःखी थे । इसलिए पृथ्वी से पाप का भार उतारने 

_ केलिए, रावण का वध करने के लिए राम का अवतार हुआ । भगवान्‌ राम की कथा 


द्र 


त तुम जानते ही हो । श्रीराम ने जिस दिन रावण पर युद्ध-क्षेत्र में विजय पायी थी, वह 
।॥ कवार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन था । राम की विजय असत्य पर सत्य 
हि की विजय थी, पाप पर पुण्य की विजय थी । अतः आज भी हम प्रति वर्ष विजय 
र के इसी उल्लास को त्यौहार मनाकर प्रकट करते हैं । 
रत विजयादशमी हिन्दुओं का एक मुख्य त्यौहार है । क्षत्रियो में इस त्यौहार 
का बड़ा महत्व है । आज के दिन अख-शख्र, हाथी-धोड़े, सुवर्ण आदि का पूजन 
होता है । कहीं-कहीं बहिन भाई को टीका भी लगाती हैं । नये-नये वस्न आदि पहने 
द जते हैं । शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है । पूजा में नेनुआ (तरोई) के फूल और 
' जवारा चढ़ाये जाते हैं । लगभग सभी नगरों में, ग्रामों में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष 
' में रामलीला होती है विजयादशमी के दिन नर-नारी, बालक -बालिकाएँ आनन्द 
। के साथ रावण का वध देखने जाती है । मेला देखकर खुशी-खुशी घर लौटती है। | 
तं इस विजयादशमी के त्यौहार से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सबको रावण आदि 
॥॥ इटं की तरह आचरण: नहीं करना चाहिए, बल्कि राम की तरह सदाचारी और 
त लोककल्याणकारी बनना चाहिए । 


है दीपमालिका 
। दीपावली भारत के चार प्रमुख त्यौहारों में से एक है और बड़े उत्साह और 
| आनन्द के साथ हिन्दूमात्र इसे मनाते हैं । जैसा कि इस त्यौहार के नाम से ही स्पष्ट 


८. है; इस दिन दीपक जलाकर घर-द्वार सजाये जाते हैं । दीपावली त्यौहार मनाने के 
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सम्बन्ध में तो कई कथाएँ प्रचलित हैं, पर साधारण रूप से लोग मानते हैं कि भगवः चट 
राम लंका जीत कर जब घर आये थे तो उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या ना द 
में दीये जलाये गये थे, मंगल-तोरण बाँधे गये थे, चौक पूरे गये थे और तभी 
दीपमालिका पर्व.मनाया जाता है। | हे 
दीपमालिका के सम्बन्ध में एक कथा लोक में और प्रचलित है और क घर 
यह है कि भगवान्‌ ने वामन अवतार लेकर कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदश, थ्व 
चतुर्दशी और अमावास्या को क्रमशः राजा बलि की पृथ्वी को नापा था । वाम कुर 
भगवान्‌ के द्वारा पृथ्वी नाप लेने पर राजा बलि ने एक वरदान माँगा था कि आपे ज्ञ 
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशीं और अमावस्या को मेरा राज नापा है, अत: बे है 
मनुष्य चतुर्दशी के दिन यमुना के हेतु दीपदान करे उसकी यमयातना न होनी चाहिए बर 
तथा जो मनुष्य इन तीनों दिनों में दीपावली सजावे उसके घर को श्रीलक्ष्मी कभीर हो 
छोड़ें । यही कारण है कि तब से लोग दीपोत्सव करने लगे हैं । ही 
. _ हमारे देश में साधारणतया कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल दुइज तब में 
“2 2 अर हदको मया जाता है । कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ही धन तेर हि 
कहते हैं । यह दीपाव दिन पहले मनायी जाती है । की पूज 
होती है और दीपदान किया जाता है । itr । ८ 
कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को सूर्य की किरण निकलने से पहले हु 
स्नान का माहात्म्य है। घर द्वार सब धोकर स्वच्छ किया जाता है । सायंकाल भै म 
दीपदान किया जाता है । इस नरक चतुर्दशी के दिन हनुमानजी का जन्म हुआ था, 
Fn ob ne दिन ह भी बड़ी धूमधाम से मनाई जात 
श्रृंगार 
कॉम लगाता ही गार हाता ह और सवा पाव से लेकर सवा मन त १ 
' अब आया दीपावली का पर्व । अमावस्या | 
देवताओं को दीपदान किया जाता है । घर-द्वार सल oat सी > 
हैं, दीपालोकित किये जाते हैं, जिससे कि क्षीरसागर को भूलकर लक्ष्मी घरो में ह, प 
निवास करने लगें। खेल, खिलौने, बताशे आदि से लक्ष्मी को पूजा की जाती है 
विविध प्रकार के मिष्ठान्न और So जवान 
पकवान बनाये जाते हैं। रात्रि जागरण किया जाता है। २ 


आ खेलने की भी प्रथा है । सम्भवत: लिए ही र 
ड CC-0. Mumukshu है। सा oR ने के बिरही हितका 
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म गया होगा, क्योंकि जुआ खेलना व्यवसाय और व्यसन, दोनों ही रूपों में बुरा है । 
१ यों मनोरंजन के लिए भी ठीक नहीं । े 
। स्वास्थ्य एवं सामाजिक साम्य के विचार से भी दीपावली का विशेष महत्त्व 
' है । दीपावली का पर्व वर्षाकाल के बीतने पर आता है, वर्षाकाल में नगर, आम, 
क्‌ घरद्वार सब बहुत गन्दे हो जाते हैं, अस्वच्छता के कारण बीमारियाँ फैलने लगती हैं 
| धार्मिक विचारों से बाध्य होकर लोग दीपावली के लिए मकानों की सफाई -पुताई 
म; कराते हैं । गरीब आदमी भी गोबर, मिट्टी से मकान पोत लेते हैं । कोने-कोने में दीये 
4 जलने से कीटाणु भाग जाते हैं । अतः धर्म के साथ-साथ स्वास्थ्य -रक्षा भी हो जाती 
जे है। दीपावली के दिन लक्ष्मीपूजन के अनिवार्य अंग हैं-- नेवेद्य का खील, लावा, 
है! बताशा आदि । जानते हो क्यों ? क्योंकि भारत की लक्ष्मी खेतों और खलिहानों में 
३ ही निवास करती हैं । कहते हैं भारत के खेतों में सोना बरसता है । खेत और खलिहान 
ही गरीब किसानों का जीवन है । दीपावली का दिन उसकी महत्ता का दिन है । साथ 
इ में खील और बताशा लेकर बड़े- बड़े धनपति और निर्धन प्राणी जैसे कुछ पल के 
र लिए समान हो जाते है, सारे भेद-भाव से परे हो जाते हैं । | 
ज इस प्रकार दीपावली भारत का एक पवित्र और महत्त्वपूर्ण त्योहार है । 
दीपावली के दिन आकाश और पृथ्वी में होड़ लग जाती है । आकाश पर चमकते 
ले हुए तारों से पृथ्वी के टिमटिंमाते हुए दीपक कहते हैं-- तुम ही नहीं हम भी कुछ 
भी महत्त्व रखते हैं ।' 
ग, ` होली | 2 
त होली भारतीय पर्वो के इतिहास का एक रंग-बिरंगा पृष्ठ है । होली कहने 
4 के साथ ही आँखों के सामने लाल, पीला, हरा, गुलाबी इन्द्रधनुष सा खिंच जाता 
| है | पिचकारियों से छूटती हुई रंग-बिरंग की फुहार, उड़ता हुआ अबीर-गुलाल शरीर 
सत को ही नहीं मन को भी प्रेम से रंग देता है, आनन्द में डुबा देता है । वसन्त ऋतु 
ते, के आगमन के साथ ही वन-उपवन में रंग-बिरंगे फूल खिलकर और कोयल आदि 
है| पक्षीगंण मंगल गीत गाकर होली के स्वागत की तैयारी आरम्भ कर देते हैं । 
| वसन्त पञ्चमी के दिन ही गली-मुहल्ले के चौराहों पर रेंड़ का एक स्तम्भ 
|| गाड़ दिया जाता है और फिर उसके चारों तरफ होलिकादहन के लिए लकड़ी फूस 


या आदि एकत्रित की जाने लगती है । होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को: 
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मनाया जाता है । पूर्णिमा के दिन होलिका-दहन होता है और प्रतिपदा को लोगः 
* खेलते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ला दुइज से ही घर-घर में चौक पूरने लगते हैं सुट 
लड़कियाँ बरगुलियाँ (गोबर की गुलियाँ) बनाने लगती हैं । होली के दिन घरों में इ 
बरगुलियों की सात मालाएँ बनाकर घर में होली की पूजा की जाती है । इस दु 
को फुलौरा दुइज कहते हैं । यों दुइज के दिन संध्या समय ख्रियों के लिये चौक हत 
कर होली के ७ गीत गाना अनिवार्य हो जाता है । 
अब प्रश्न उठता है कि होली हम क्यों मनाते हैं ? इस त्यौहार को ले 
'बहुत-सी कथाएँ प्रचलित हैं । प्रहाद और हिरण्यकशिपु की कथा तो तुम जानते 
हो । प्रह्वाद की विष्णु-भक्ति से चिढ़की, दण्ड देने में सारे उपायों को विफल हव 
देख हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से प्रहवाद को गोद में लेकर अग्नि मेद 
जाने के लिए कहा था । होलिका को अग्नि में न जल सकने का वरदान था । विद 
दिन होलिका प्रह्ाद को लेकर अगिन में प्रविष्ट हुई वह दिन फाल्गुनी पूर्णिमा काप. 
था । ईश्वर की कृपा से भक्त प्रह्वाद जीता-जागता, हँसता-खेलता अग्नि से नि, 
आया । उसका बाल भी बाँका नहीं हुआ | इस कथा के अनुसार हम “लोग होलि; 
दहन इसी पुण्य-स्मृति में मनाते हैं और विविध प्रकार की क्रीड़ाओं के द्वारा मन 
प्रसन्नता प्रकट करते हें । | 


दूसरी कथा भविष्योत्तर पुराण की है । पृथु नाम के एक बड़े यशस्वी र 


थे । उनके राज में प्रजा पूर्ण सुखी थी किन्तु एक बार उनके राज्य में ढुण्ढा न. 
की एक राक्षसी आ गयी । वह अवसर पाकर जिसके -तिसके बच्चे उठा ले जातै 
उसके इस कार्य से हाहाकार मच गया । हँसते-खेलते बच्चों से उसकी शत्रुता { 
क्योंकि महादेवजी ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया था कि वह सुर, असुर मानव कि, 
के द्वारा किसी भी शञ् से नहीं मर सकेगी, किन्तु उन्मत्त खेलते हुए बच्चों से ३, 
सदा भय रहेगा । राजा पृथु के पूछने पर वशिष्ठ जी ने राक्षसी के कष्ट से मुक्त है 
का उपाय बताते हुए कहा कि राज्य में एक जगह आग लगा दो और राज्य-भर 
बच्चों से कह दो कि वे सब हाथ में लकड़ी, घास-फूस, धूल, कचरा, कीचड़ औँ 
लेकर आग के चारों ओर खूब घूमें, ऊधम मचायें, गायें और खायें । पृथु के र 
| में जिस दिन यह उत्सव हुआ उसी दिन राक्षसी भयभीत होकर भाग गई | बह रि 
`® याफालाती,पर्णिति लकय उीळीनसनिेलोली अनसे-के। | 
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लोगः इन कथाओं के अतिरिक्त भी कुछ कथाएँ हैं, जो संगत नहीं लगती 
ै हैं उदाहरण के लिए शंकर भगवान्‌ और कामदेव की कथा । कुछ लोगों के विचार से 
रे भगवान्‌ शंकर ने आज के दिन कामदेव को तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, 
स दुत: उसी स्मृति में हम भी होलिका-दहन करते हैं । कारण जो कुछ भी रहा हो, 
चौक! ना तो स्पष्ट है कि होली भारत का एक व्यापक त्यौहार और आनन्दपर् है । 
| फाल्गुन महीने में वसन्तक्रतु के आगमन के साथ प्रकृति रंग-बिरंगे बूटों 
की द्वाली साड़ी पहन लेती है । वनों में टेसू और पलास फूलने लगती हैं । खेतों में पीली 
सरसों लहलहाने लगती हैं । गेहूँ की बालियाँ झूलने लगती हैं । फिर मनुष्य ही क्यों 
य चुप रहे, वे भी होली के बहाने अबीर उड़ाकर, सतरङ्गी पिचकारियाँ छोड़कर अपने 
नेन की खुशी लुटाने लगते हैं । इसके अतिरिक्त फाल्गुनी पूर्णिमा वर्ष का अन्तिम 
गा । दिँदैन है, अत: उस दिन होली जलाकर मानो हम लोग वर्ष भर की बुराइयों को, दुःख 
का , दारिद्र्य को, भेद-भाव को जला देते हैं और नये वर्ष का स्वागत करने के लिए 
न गिर्षरबा के दिन छोटे-बड़े सबको हृदय से लगाकर प्रेम के रङ्ग में भिंगो देते हैं । हम 
भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, शरीर पर नये- 
! मनभये वस्न हों, पकवानों में मीठे सुस्वादु पकवान हों, सम्बन्धियों में प्रेम हो तथा हर 
मनुष्य हमारा भाई हो । 
डा प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयों 
ै होती हैं । शिक्षित होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छाइयों को ग्रहण कर 
ना ुराइयों का दमन करें । जिस प्रकार जुआ दीपावली का कलंक है उसी प्रकार . 
बुता अश्लीलता होली का कलंक है । होली के दिन अश्लील व्यवहार करना भी लोग 
के (अपना धर्म समझते हैं। गन्दै गाने गाना, अपशब्द कहना, भद्दे ढंग से होली खेलना 
|| अनुचित है । आर्य-पर्व पर अनार्य व्यवहार कहाँ तक उचित है, अत: जहाँ हम होली 
मुक्त का महोत्सव मनाने के लिए विविध विधान करते हैं, नये कपड़े बनवाते हैं, पकवान 
“बनाते हैं, पिचकारियाँ और रंग लगाते हैं, पूजा का नेवेद्य जुराते हैं, वहीं हमें यह 
ड़ शी दृढ़ मन से संकल्प करना चाहिए कि आज से हमारा जीवन अनुराग से लाल हो 


कै हाय, प्रेम की लालिमा ऐसी हो जो कभी न छूटे । 


4 
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रक्षाबन्धन 

रक्षाबन्धन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है । 

भारत के चार बड़े त्यौहारों में से एक है । जैसा कि इस त्यौहार के नाम से ही; 

है यह रक्षा के उद्देश्य से बाँधे जाने वाले बन्धन-सूत्र का पर्व है । इसीलिए, र 
रक्षाबन्धन कहते हैं । लोक-भाषा में यह बन्धन-सूत्र राखी कहलाता है । राख 

माहात्म्य इतिहास-प्रसिद्ध है । केवल हिन्दुओं ने ही राखी को महत्व नहीं दषाः 

मुसलमानों ने भी दिया हैं | इतिहास इस.बात का साक्षी है कि किस प्रकार शाह 

हुमायूँ ने मेवाड़ की महारानी कर्णावती की भेजी हुई राखी की मर्यादा रखी | है | 

तो यह है कि राखी रक्षा-कवच है । आव 

राखी का त्यौहार एक पवित्र त्यौहार है । इस दिन भाइयों के हाथों में दूबर 

प्रेम और मंगल-कामनाओं से भरी हुई राखी बाँधती हैं । सेवई, खीर बनाते परे ह 

विविध मिष्ठान्न और खीर भाई को खिलाती हैं । सावन महीने के आते ही क्षीर 
उल्लास के साथ राखी की तैयारियाँ करने लगती हैं । लोकगीत में बहनों के म 
उल्लास बिखर-बिखर जाता है । पंचमी के दिन बहनें जौ बोती हैं और पूर्णिम 
दिन जौ के दूब की पूजा कर भाई के कानों पर लगाती हैं । भाई भी अपनी सा 
) भर बहनों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। यह भाई-बहन के प्रेम का पुनीत पर्व 
रक्षाबन्धन के सम्बन्ध में एक पौराणिक कथा है । एक बार दानवों और 
के बीच कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा । देवों पर दैत्यों ने विजय पाई । पर्ण 
देवराज इन्द्र ने गुरु बृहस्पति के सम्मुख हार से दु:खी होकर प्राण त्याग देने 
विचार प्रकट किया । इन्द्राणी ने जब यह सुना तब वह बड़ी व्यथित हुईं और ठ 
इन्द्र की रक्षा और विजय का उपाय सोच लिया । इन्द्राणी ने एक ब्राह्मणी दवारा 
कवच तैयार करा कर इन्द्र की कलाई में बाँध दिया | जिस दिन यह रक्षा-कवष' 
की कलाई में बाँधा गया उस दिन श्रावण की पूर्णिमा थी । रक्षा-कवच के प्रभा 
इन्द्र ने दानवों पर विजय पाई । अतः समस्त सुख-समृद्धि, जय-विजय के रू 
आज भी प्रतिवर्ष बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर यह रक्षा--कवच राखी बा 
जाती है । ब्राह्मण लोग राखी बाँधते समय निम्नलिखित श्लोक भी पढ़ते हैं” 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । ` | 
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केवल ब्राह्मण ही नहीं, सुशिक्षित विदुषी बहनें भी भाई को राखी बाँधते 

, मय इस श्लोक का उच्चारण करती हैं । 
| राखी भाई-बहन के पवित्र प्रेम का सम्बन्ध-सूत्र है । जिन बहनों के सगे भाई 
ही हो होते वे किसी भी भाई के हाथों में राखी बाँध कर भातृप्रेम पा लेती हैं । रक्षाबन्धन 
लएनन त्यौहार भारतीय प्रेम-भावना का समुज्ज्वल उदाहरण है । 

८ इन त्यौहारों के अतिरिक्त भारत में अनन्त त्यौहार मनाये जाते हैं । त्यौहार 
"मारी प्राचीन परम्पराओं और संस्कृति के द्योतक हँ । आज के कुछ विद्वान्‌ इन विभिन्न 
ाहयौहारों से न बंधने में अपने को प्रगतिशील समझते हैं । पर यह दृष्टिकोण भ्रमात्मक 
ड । राष्ट्रीय संस्कृति को जागरूक रखने के लिए त्यौहारों को हर्ष-उल्लास से मनाना 
_ आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है । भारत के ये त्यौहार प्रेरणादायक हैं । ये त्यौहार 
में स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध बनाने में भी सहयोग देते हैं । ये त्यौहार शिक्षाप्रद भी हैं, 
तीने हर्ई-उल्लास का वातावरण प्रस्तुत करते हैं और इनको मनाने से जीवन की 
ही क्षीरसता कम हो जाती है । 
मा 
णिग प्रश्न 
[सा १, भारतीय पर्वों की महत्ता पर प्रकाश डालिये । 
[पर्व २. राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं? प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों का वर्णन कीजिये 
और ३. पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं? कथन की पुष्टि कीजिये । 
` -स्वतन्त्रता-दिवस तथा गणतन्त्र-दिवस के अन्तर तथा महत्ता पर प्रकाश 


| देने डालिये । 
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४४ 
अध्याय-९' द्वितीय खण्ड 


भारतीय संघ में राज्यों का शासन 
भारतीय संघ के राज्य-- बालकों ! प्रथम खण्ड के प्रथम अध्याय 
हमारे देश भारतवर्ष की विशालता पर प्रकाश डाला गया है । भारतीय संविधानः 
निर्माण के समय अधिकाधिक जनकल्याण एवं सुविधा के विचार को ध्यान में रख 
` हुए भारत-संघ को कई राजनैतिक विभागों में बाँट दिया गया है । यद्यपि इन ए 
विभागों में भारत का एक जैसा सिक्का ही चलता है, परन्तु शासन के ढंग में कु 
भेद होने के कारण हैसियत एक जैसी नहीं है । ये बड़े विभाग जिन्हे राज्य कह 


हैं, केन्द्र द्वारा अशासित न होकर अपनी-अपनी शासन-व्यवस्था कुछ मामलों ३ 
छोड़कर शेष में स्वयं करते हैं वर्तमान समय में इन राज्यों की संख्या तथा नॉ 


निम्नलिखित = 

संख्या भारतीय संघ के राज्यों के नाम राजधानी 
१. जम्मू और कश्मीर श्रीनगर 
२. पंजाब चण्डीगढ़ 
है हरियाणा चण्डीगढ़ 
¥. हिमाचल प्रदेश शिमला 
५. उत्तर प्रदेश लखनऊ 
६. राजस्थान जयपुर 
७. मध्यप्रदेश 

2 वि श भोपाल 

; हार ॒ पटना 
९. पश्चिमी बंगाल कलकत्ता 
१०, मेघालय शिलांग 
(नक र 
हु: लिव (आग ज्योतिषपुर) दिसपुर 
१४. मणिपुर स 
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१५. त्रिपुरा 
१६. गुजरात 
| - १७. महाराष्ट्र 
य १८. आन्त्रप्रदेश 
ना १९. उड़ीसा 
5 २०. तमिलनाडु 
ह २१. कर्नाटक 
कु २२. केरल 
रह २२. अरुणाचल प्रदेश 
म २४. मिजोरम 
२५. गोवा 
२६. दिल्ली 
२७. झारखण्ड 
२८. छत्तीसगढ़ 
२९ उत्तरांचल 
भारत संघ द्वारा केन्द्र-शासित क्षेत्र 


गाँधीनगर 
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अगरतला 
(अहमदाबाद) 
मुम्बई 
हैदराबाद 
भुवनेश्वर 
मद्रास 

बंगलौर 
तिरुअनन्तपुरम 
इटानगर 


इन राज्यों के अतिरिक्त हमारे देश के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनकी शासन- 


व्यवस्था केन्द्र द्वारा संचालित होती है । उनके नाम निम्नलिखित हैं-- 


' संख्या केन्द्र-शासित क्षेत्र राजधानी 

£- 24९३ चण्डीगढ़ चण्डीगढ़ 

| डर: अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह पोर्टब्लेयर 

| ३. लक्षद्वीप, मालद्वीप, मिनिकाय द्वीपसमूह कवरत्ति 
४. दमन और दीयु (ड्यू) दमन 

[Sr पाण्डिचेरी पाण्डिचेरी 

Ise दादर तथा नागरं हवेली सिलवासा : 


। शासन के प्रमुख अंग- जहाँ तक राज्यों की शासन-व्यवस्था का प्रश्न है+ इन सभी 
| राज्यों की शासन-व्यवस्था पद्धति लगभग समान है 
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शासन-व्यवस्था समझने के लिए शासन के मुख्य अंगों से परिचित हो 
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द 
आवश्यक है । चाहे केन्द्र का शासन हो या राज्य का शासन हो, सभी में शार वे 
के तीन मुख्य अंग माने गये हैं । सरकार के यह तीन मुख्य अंग निम्नलिखित हँ, म 

१. विधान-मण्डल या व्यवस्थापिका सभा | | म 
२. कार्यपालिका या कार्यकारिणी । fC 
३. न्यायपालिका । मे 
विधान-मण्डल या व्यवस्थापिका सभा शासन के उस अंग को कहते| गि 
जो विधि या कानून तथा नियम को बनाती है, कार्यपालिका इन विधियों या निय न 
को कार्यान्वित करने में सहायक होती है । इन नियमों के अनुसार शासन का प्रबर उ 
करना इसका कार्य है और न्यायपालिका नियमों या कानून के न पालन करने पर दण पं 
देने का विधान करती है । समस्त राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित विधायब रा 
की संख्या इन प्रकार है-- सि 
भारतवर्ष के प्रान्तों से संसद में विधानसभाओं में र्ता 
र और विभिन्न विधानसभाओं में ्रतिनिधिगे या 
राज्य का नाम विधायकों और सांसदों की कुल संख्या । छ 
विधायक सांसद ,_' 
आन्त्र प्रदेश २९४ क कैन्द्रए 
अरुणाचल प्रदेश ३० र "अँ 
आसाम १२६ हे ' चं 
बिहार ३२४ र । दा 
गोआ २८ न । दम 
त्रिपुरा : ६० 5 । ल 
गुजरात ८ | पां 
हरियाणा ० ) २६ | एँग 
उ0प्र० ४२५ १० ज्यो 
हिमाचल प्रदेश ६८ ८० | 
` प० बंगाल २९४ ड अ 
जम्मू-कश्मीर ७६ 2 | 


| ४७ 
[ ह; कर्नाटक २१४ २८ 


शा केरल १४० २० 
हैँ. मध्यप्रदेश ३२० २९ 
। महाराष्ट्र २८८ २८ ˆ 
मणिपुर ६० २ 
मेघालय ६० २ 
हते। मिजोरम ४० २ 
मय नागालेण्ड ६० १ 
रबर उड़ीसा १४७ २१ 
दण पंजाब ११७ १३ 
[यके राजस्थान २०० २९ 
' सिक्किम ३१ १ 
धियँ तमिलनाडु २३४ ३९ 
' झारखण्ड १४ 
। छत्तीसगढ़ ११ 
उत्तरांचल ५ 
हन्द्रशासित क्षेत्र के प्रतिनिधि 
* अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह १ 
' चंडीगढ़ १ 
। दादरा एवं नागर हवेली १ 
। दमन एवं दीव १ 
' लक्षद्वीप १ 
' पांडिचेरी १ 
ऐंग्लो इंडियन (मनोनीत) २ 
ज्यो का मुख्य कार्य 


| राज्यों की कार्य-सीमा संविधान द्वारा निश्चित कर दी गई है । प्रत्येक राज्य 
अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य-मुख्य कार्य विभाग होते हैं 
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१. पुलिस, २. जेल, ३. स्वास्थ्य, ४. कृषि, ५. सिंचाई, ६. शिक्षा € 
वन, ८. उद्योग, ९. श्रमिक व्यवस्था, १०. मादक पदार्थ, ११. सड़क, पुल, नै; 
घाट आदि का निर्माण, १२. मालगुजारी, १३. सहकारिता, १४. न्याय, १५.१ 
या वित्त, १६. डाक-तार, १७. खान, १८. विद्युत, १९. रेल, २० पर्यटन अं 

शासन के प्रत्येक अंगों का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है ॥ 





प्रश्न ॥ 
१. भारत संघ के राज्यों तथा राजधानियों के नाम बताओ । ॥ 
२. भारत संघ में कितने केन्द्रशासित क्षेत्र हैं उनके नाम बताओ । 

। ३. उत्तर प्रदेश की सीमा पर के राज्यों का नाम बताओ । गा 
४. राज्यों के मुख्य कार्य-क्षेत्र बताओ । ५ 
दै 

९९० ९० ५ | 
व 

दो 

डी 
। 
ष 
व 

र 
| c 

॥ 2 
[उ 
पी 

है | 
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विधान-मण्डल या व्यवस्थापिका-सभा 
राज्य के विधान-मण्डल में दो सदन होते हैं, किन्तु आर्थिक दृष्टि से छोटे 
राज्यों में एक ही सदन होता है । पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, 
तमिलनाडु (मद्रास-राज्य) और कर्नाटक (मैसूर-राज्य) के राज्यों में व्यवस्थापिका 
सभा के दो पृथक-पृथक सदन हैं और उक्त राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में वर्तमान 
समय में एक ही सदन है । 
| विधान-मण्डल के दो सदन 
[ जिन राज्यों के विधान-मण्डल में दो सदन होते हैं उन राज्यों के विधान- 
मण्डल के प्रथम सदन को विधान सभा कहा जाता है और दूसरे सदन को विधान- 
परिषद्‌ कहा जाता है । किन्तु जिन राज्यों के विधानमण्डल में एक ही सदन होता 
है तो उस अकेले सदन को भी विधानसभा ही कहते हैं । 

विधान-मण्डल- दोनों सदनों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है । 
वेधान-मण्डल की बैठक को अधिवेशन या सत्र कहते हें । एक वर्ष में कम से कम 
दो सत्र होते हैं । यह अधिवेशन राज्यपाल के निमन्त्रण पर होते हैं और राज्यपाल 
डी इनको स्थगित या भंग कर सकते हैं । 
| (९) विधानसभा 
विधानसभा का गठन- विधानसभा का गठन सदस्यों के निर्वाचन के 
आधार पर होता है । वे सब व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, जो १८ वर्ष या १८ 
र्ष से अधिक आयु वाले हैं और जो पागल, अपराधी, दिवालिया या अन्य किसी 
[कार अयोग्य घोषित नहीं किये गये हैं, वे मत या वोट दे सकते हैं । यह मतदान 
{र पाँच वर्ष बाद होता है । उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 
£०० है । भारतवर्ष में इतनी अधिक सदस्यों की संख्या और किसी राज्य में नहीं 
|, सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर होती है । भारत संघ के अन्य 
[ज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है । अतः यहाँ के विधानमण्डल 
॥ सदस्यों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक है.। 
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७५० * ८ | 
राज्य की विधानसभा के सदस्यों की योग्यता- भारत का कोई। 
नागरिक जिसे मत देने का अधिकार प्राप्त है और जिसकी आयु २५ वर्ष से इ 
नहीं है वह विधानसभा की सदस्यता के लिए अभ्यर्थी हो सकता है और वहः 

सब शर्तों को पूरा करता हो, जो विधान-मण्डल में निर्धारित को गयी हैं । इर 
अतिरिक्त अभ्यर्थी को भारत सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहि 
पागल या दिवालिया होने पर भी व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता है । अन्य किसी का 

से अयोग्य ठहराया गया व्यक्ति भी विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता । ए 
व्यक्ति एक बार में एक राज्य के एक ही सदन का सदस्य बन सकता है । यदि सद्‌ 

बिना सूचना के ६० दिन तक सदन से निरन्तर अनुपस्थित रहता है तो उसे स 

की सदस्यता से हटा दिया जाता है। . | 
विधानसभा के पदाधिकारी-विधानसभा की बैठकों को सूचारु रुप 

चलाने के लिए सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं । अष्ट 

की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है । अध्यक्ष साधारणतया सभा की कार्यव 
लिखवाता हे । सभा में अनुशासन रखता है; प्रस्तावों पर मत लेता है, सदन 
नियमों का उल्लंघन करने पर सदस्यों को दण्ड देता है और सदस्य कब बोलेगार 
कितनी देर बोलेगा, यह तय करता है और विवादास्पद विषयों पर निर्णायक! 

देता है॥ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसी समय तक अपने पद पर आसीन रह स 

हैं, जब तक वह सदन के सदस्य हैं और सदस्य न रहने पर पदत्याग करना ए 


है । अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर का 

पड़ता है। ' ह LS स्ना 

हव योर (२) विधान-परिषद्‌ गये 

कि न षद का गठन- विधान परिषद एक स्थायी सदन होता 

यह कभी भी भंग नहीं होता, परन्तु इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष बाद पूरी 

रिक्त कर देते हैं और उन रिक्त स्थानों की पूर्ति नवीन सदस्यों द्वारा होती है ।! काय 

प्रकार प्रारम्भ में सदन के एक तिहाई सदस्य केवल दो वर्ष के लिए ही सदस्य। 

है, एक तिहाई सदस्य ४ वर्ष तक सदस्य रहते हैं, और कवेल एक तिहाई स वेतः 

ही ६ वर्ष की सदस्यता का उपभोग: करते हैं । उसके बाद के सभी सदस्य ६३). 
तक इसके सदस्य रहते हैं । है। 
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सेद विधान-परिषद का निर्वाचन निम्नलिखित रीति से होता है 
[हर १. इसके एक तिहाई सदस्य राज्य की नगरपालिकाओं, महानगरपालिकाओं 
झह जिला परिषदों के सदस्य होंगे। | 
व्ह २. कुल सदस्य संख्या का १२ वाँ भाग विश्वविद्यालय के पञ्जीकृत स्नातकों 
स में से चुने जाते हैं, जो तीन वर्ष या इससे अधिक पुराने हों । 
| 3३. कुल सदस्य संख्या का १२ वाँ भाग माध्यमिक पाठशालाओं या उच्च 
सद शिक्षा संस्थाओं के तीन वर्ष या अधिक पुराने अध्यापकों से चुने जाते हैं । 
स, ४. कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य विधनसभा के सदस्यों द्वारा 
| निर्वाचित होते हैं, इनमें वही सदस्य निर्वाचित हो सकते है जो विधानसभा 
रूप! के सदस्य न हों । 
अध ५. शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को 
यव मनोनीत करता है जिसे साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा का 
द विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो । विधान-परिषद की सदस्यता 
र के लिए कम से कम ३० वर्ष की आयु होना आवश्यक है । 
विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या ४० से कम तथा उस. राज्य की 
संविधान सभा के सदस्यों की संख्या के एक तिहाई भाग से अधिक नहीं होगी । उत्तर 
प्रदेश में विधान परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या (१९७७ के पूर्व) १०२ थी । इसमें 
स्थानीय संस्थाओं द्वारा ३६ सदस्य, विधान सभा के सदस्यों द्वारा ३६ सदस्य 
स्नातकों द्वारा ९ सदस्य, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा ३ सदस्य चुने 
गये थे, तथा शेष १८ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये गये थे | 
बा विधान-मण्डल के सदस्यों के विशेष अधिकार-विधान-मण्डल के 
प्रत्येक सदस्य को विधानमण्डल में अपने विचार प्रकट करने या भाषण करने की 
पूरी स्वतन्त्रता रहती है और विधानमण्डल में दिये हुए भाषणों पर कोई कानूनी 
कार्यवाही नहीं की जा सकंती । उन्हें मत देने की पूरी स्वतन्त्रता रहती है। - 
है. विधानमण्डल के सदस्यों का वेतन- विधान-मण्डल के सदस्यों को 
वेतन या भत्ता मिलता है, जिन्हें विधान-मण्डल कानून बनाकर निर्धारित कर देता 
। २९ जुलाई सन्‌ १९८७ से विधान-मण्डल सदस्यों का कुल वेतन ४०५० रु० 
क है और भत्ते की दर ८५ र० है । यह भत्ता सदस्यों को विधानसभा की बैठक 
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में शामिल होने के अलावा अन्य समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए 
जाता है । अब विधायकों को राज्य के अन्दर अथवा बाहर ३५०० कि० मीर, 
यात्रा करने के लिए रेलवे पास दिए जाते हैं इनको ६०० ₹० कांस्टीट्युएंसीः 
दिया जाता है । इनका मूल वेतन ८५० ₹० प्रतिमास है | इस बीच उपरोक्त क्‌ 
एवं भत्ते में बढोत्तरी की गई है। । 
विधानमण्डल की कार्यपद्धति- विधानमण्डल में समस्त कार्य मतः 
वाले उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होता है । किसी भी सदन की कार्यवाही। 
तभी समझी जाती है जब कुल सदस्य -संख्या के दशांश सदस्य उपस्थित हों ।! 
प्रकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कम से कम ४३ सदस्य उपस्थित होने चा 
और विधान-परिषद में कम से कम १० सदस्य उपस्थित होने चाहिए । 
Derr के कार्य-विधानंमण्डल के मुख्य रूप से तीन कार्य 
१. कानून या विधि बनाना । ! 
२. आय-व्यय या बजट पर नियन्त्रण रखना । | 
३. मन्त्रिपरिषद पर अंकुश रखना । ८ 
१ । कानून या विधि बनाना | | 
विधानमण्डल उन सब विभागों के सम्बन्ध में नियम या कानून बना 
जिनका प्रशासन राज्यों द्वारा होता है विधान मण्डल में नियम बनाने के लिए म 
प्रारूप रखा जाता है, उसे विधेयक या बिल कहते हैं । विधेयक कोई भी मतर 
सधारण सदस्य प्रस्तावित कर सकता है । विधेयक दो प्रकार के होते हैं । | 
१. साधारण विधेयक २. धन विधेयक | 
कोई भी विधेयक दोनों सदो में पास होने पर और राज्यपाल की अगु 
आप्त होने पर विधेयक से विधि बनता है । धन सम्बन्धी विधेयक केवल विधान 
मैं ही अथम बार प्रस्तुत किये जाते हैं साधारण विधेयक किसी भी सदन में ६ 
किये जा सकते हैं । साधारणतया विधानसभा के अधिकार विधान-परिषद। 
अधिकारों से कहीं अधिक है । यदि विधान-परिषद्‌ १४ दिन के अन्दर ह 
द्वारा पारित विधेयक को पारित नहीं करती तो भी वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा * 
माना जाता है । इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक विधानसभा में पास हो जाँ 
` पर दिवा मिले पास जहीं होता या विशारूपरिषद दाता ऐसेप्सशोधम हो" 
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हैं जो विधान सभा को मान्य नहीं है या विधान-परिषद्‌ उसे ३ माह के अर 
लौटाये तो विधानसभा उस विधेयक को दुबारा उसी अधिवेशन में या $ 
अधिवेशन में परिषद्‌ के पास भेज देती है और यदि परिषद्‌ ने उसे इस बारः 
माह के अन्दर स्वीकार करके न भेजा तो यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पासा 
समझा जाता है । अत: इससे यह स्पष्ट है कि विधान-परिषद के अधिकार विधाः _ 
की अपेक्षा कम हैं । | 
२. आय-व्यय (बजट) पर नियन्त्रण रखना- क्‍ 
कुछ मदों को छोड़ कर सरकार के सारे खर्चों पर राज्यपाल नियन्त्रण! 
है । राज्यपाल विधानसभा व विधान-परिषद्‌ के अध्यक्षों के वेतन, उच्च न्यार 
के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते तथा लोकसेवा आयोग के व्यय आदि के खरं 
मदें भी स्वीकृत करता है । यह कार्य एक विशेष ढंग से होता है । 
३. मन्त्रिपरिषद्‌ पर अंकुश रखना- [ 
उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त विधान-मण्डल का सबसे महत्त्वपूर्ण 
मन्त्रिपरिषद्‌ पर नियन्त्रण रखना है । मन्त्रि-परिषद्‌ अपने कार्यों के लिए विधानः 
के सामने उत्तरदायी है । मन्त्रियों को अपने सब कार्यों पर विधानमण्डल की सं 
लेनी पड़ती है । यदि मन्त्रियों के कार्यों से विधानसभा के बहुमत सदस्य अ 
हों तो अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को अपदं 
सकते हैं । यह अविश्वास सदस्यगण मन्त्रियों के द्वारा प्रस्तावित आय-ब॑ 
ऑकड़ में कटौती का प्रस्ताव रखकर भी करते हैं । यदि यह कटौती का f 
पास हो जाता है तो मन्त्रिमण्डल इसे अविश्वास का ही प्रस्ताव समझता है | 
uo के क में विधानमण्डल के सदस्य मन्तरियो से प्रश्न पूछते है, | 
आदेशानुसा हक ह में मालिक हैं और मन्त्रीगग उनकी ओर पे 
पूर्ण नियन्त्रण में कार्य करते हैं | 


कर सदनो का सम्बन्ध | 

दोनों सदनों के कार्य- विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की । 

- परिषद्‌ का आर्थिक मामलों में कोई हाथ नहीं होता । शेष मामले दोनों सै 
सम्मति से तय होते हैं । यदि विधान-सभा चाहे तो अपने सदस्यों के पूर्ण । 
तिहाई बहुमत से विधान-परिषद्‌ को समाप्त कर सकती है । | | 
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प्रश्न ; 

विधान-मण्डल किसे कहते हैं? इसके कार्यों तथा अधिकारों का वर्णन 
कीजिये । 
विधान-परिषद्‌ क्या है ? विधानसभा से इसका क्या अन्तर है ? 
विधान-मण्डल की रचना का वर्णन करो । 
विधान-परिषद्‌ की रचना का वर्णन करो । 
विधान-मण्डल को कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डालो । 
क किसे कहते हैं ? इसके भेद तथा पारित होने के ढंग पर प्रकाश 
डालो । 
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कार्यपालिका या कार्यकारिणी ie 
राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कहलाता है । राज्य के शासन 
का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्यपाल पर होता है । राज्यपाल ही राज्य का प्रधान शाप्त : 
है । राज्यपाल की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा-होती है । राज्यपाहकते 
के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक और ३५ वर्ष की आयु का। 
आवश्यक है । राज्यपाल न तो विधान-मण्डल के किसी सदन का सदस्य होगा. वे 
और न अपने कार्यकाल में किसी लाभदायी पद को ग्रहण कर सकता है।र सः 
३६००० रुपया मासिक वेतन मिलता है और इसके अतिरिक्त अन्य कई भत्तेरता 
निःशुल्क राजकीय आवास भी प्राप्त होता है । यदि राज्यपाल संविधान के करिवर 
कार्य करता है, तो राष्ट्रपति उसको पद से पहले भी हटा सकता है। घि( 
राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथ में होती है, गिशिष- 
राज्यपाल की समस्त वास्तविक शक्ति मन्त्रि-परिषद के हाथों में होती है म्रीव. 
परिषद राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से करता है । राज्यपाल के शि 
के अन्तर्गत वह सभी विभाग आते हैं, जिनका शासन प्रान्तो द्वारा होतार : 


साधारणतया राज्यपाल के अधिकारों को ५ भागों में विभाजित सक शर 
जो निम्नलिखित हे. । भाजित किया जा ता है 


१. शासन-सम्बन्धी अधिकार । यपा 
२. कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकार । ती 
३. वित्तीय या अर्थ-सम्बन्धी अधिकार | | 

४. न्याय-सम्बन्धी अधिकार । त्य के 
५. संवैधानिक संकटकालीन अधिकार । दण्ड 


. १, शासन-सम्बन्धी अधिकार- राज्य का राज्यपा, 
नाम पर होता है । शासन का सुचारु रूप से संचालन केके तरी पक 
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है और फिर उस मुख्यमन्त्री की राय से अन्य पनि 
को नियुक्ति करता है और उनमें कार्यों का विभाजन करता है । इसके अ 

राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्श से.राज्य के अन्य प्रमुख अधिकारियों की र 
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ता है। यद्यपि समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर होता है तथापि राज्यपाल 
नैच्छा से कोई कार्य नहीं करता, वह केवल मन्त्रिमण्डल के परामर्श से ही समस्त 

$ै शासन चलाता है । वह किसी भी प्रकार की शासन-सम्बन्धी जानकारी मुख्यमन्त्री से 
[शाप्त कर सकता है । राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त तक ही मन्त्रीगण अपने पद पर रह 
पातकते हैं । 
कां २. कानून- निर्माण-सम्बन्धी अधिकार- राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका 
होभा-के अधिवेशनों को आमन्त्रित करता है, उसे स्थगित करता है और उसे भंग भी 
है ।र सकता है । वह व्यवस्थापिका सभा के द्वितीय सदन के १२ सदस्यों को मनोनीत 
पेरता है और अधिवेशन आरम्भ होने पर व्यवस्थापिका सभा में भाषण देता है । 
; न्िवस्थापिका सभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिना राज्यपाल की स्वीकृति के 
घि (कानून) नहीं बन सकता । आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल अध्यादेश अर्थात्‌ 
, श्शिष-आज्ञा (आर्डिनेन्स) भी जारी कर सकता है । इन अध्यादेशों का महत्त्व और 
| मव वैसा ही होता है जैसा व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाई विधि का । 
र) ३. अर्थ-सम्बन्धी अधिकार- भारत में आर्थिक वर्ष १ अप्रैल से प्रारम्भ 
ता *र ३१ मार्च तक होता है । राज्यपाल अपने वित्तमन्त्री द्वारा प्रत्येक आर्थिक वर्ष | 
आरम्भ में उस वर्ष का वार्षिक वित्त-विवरण विधान मण्डल के सम्मुख उपस्थित 
(ता है । उस वित्त-विवरण में वर्ष की अनुमानित आय-व्यय का व्यौरा होता है । 
ग्यपाल को स्वीकृति के बिना राज्य के कोष से कोई धनराशि व्यय नहीं की जा 
कृती । 
थ के नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य की न्यायपालिका द्वारा दण्डित व्यक्तियों 
दण्ड को कम कर दे, उन्हें मुक्त कर दे या मामला स्थगित कर दे । 
प ५ संवैधानिक संकटकालीन अधिकार- यदि किसी समय मन्ति- 
डसि त्यागपत्र दे दे या कोई स्थाई मन्त्रिमण्डल न बन पाये या राज्य को सरकार 
गषानिक ढंग से न चलाई जा सके तो ऐसी दशा में राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश 
ह सकता है कि वह उस राज्य में राष्ट्रपति-शासन लागू कर दे । इस रिपोर्ट पर 
ति राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है और राज्यपाल उसके प्रतिनिधि ' 
विक नप में या कुछ सलाहकार नियुक्त करके राज्य का शासन चला सकता है । 
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४. न्याय- सम्बन्धी अधिकार- राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह . 
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राज्यपाल उपर्युक्त समस्त अधिकारों का उपयोग मन्त्रिमण्डल के फ 
से करता है इसलिए उसको वैधानिक प्रधान कहा जाता है । इस ऊँचे पद के 
चरित्र का विकास और देशभक्ति का ब्रत लेना पड़ता है वर्तमान समय में उत्त! 
राज्य के राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री हैं । ॥ 
मन्त्रिपरिषद्‌ | 
राज्यपाल राज्य का वैधानिक शासक है । अतः राज्य का वास्तविकः 
मन्त्रिपरिषद्‌ के द्वारा ही होता है । म 
मन्त्रिपरिषद्‌ का संगठन- हमारे देश में हर पाँच साल बाद कि 
मण्डल के लिए निर्वाचन होता है । इस निर्वाचन में विभिन्न राजनैतिक दल बे 
कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी दल, जनता दल (यूनाइटेड), समाई 
“पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि भाग लेते हैं । निर्वाचन के उपरान्त जिस द॑ 
सबसे ज्यादा सदस्य निर्वाचित होते हैं उसको शासकीय पक्ष कहते हैं । वह पा र 
सदस्यों में से एक व्यक्ति को अपना नेता चुनता है । राज्यपाल उस नेन 
मुख्यमन्त्री के पद पर नियुक्त कर देता है और उसे अन्य मन्त्रियाँ के नाम की 
तैयार करने का आदेश देता है । उस सूची के अन्तर्गत जितने नाम होते हैमे 
मन्त्रिपद पर नियुक्त कर दिया जाता है । मंत्रियों की नियुक्ति विधानमण्डल के प्न 
या अन्य व्यक्तियों में से भी मुख्यमन्त्री के परामर्श से की जाती है। फा 
अपना पदग्रहण करने से पहले मुख्यमन्त्री और प्रत्येक मन्त्री को रड 
के सामने यह शपथ लेनी पड़ती है कि वह अपना समस्त कार्य विधान के अप 
करेगा और अपना समस्त कार्य गोपनीय रखेगा । मन्त्रिमण्डल का कार्यकाल शा। 
नहीं है । जब तक उनके दल का विधानसभा में बहुमत रहता है और जब तक 
के अ ड 4 है, वे अपने पद पर कार्य करते हैं | की 
रिषद्‌ के कार्य- मन्त्रिपरिषद सबसे निर्णय कभी 
कि कौन विभाग किस मन्त्री को दिया जाय | कभी-कभी द नखी एड सेम 
विभागों का भी कार्य देखता है । इस प्रकार राज्य सरकार के जितने भी वि 
उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी मनरी पर होती है और उस विभाग के अध्यक्ष मज 
के आदेशानुसार कार्य करते हैं । इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल शासन की 


F 


नीति निर्धारित करता है और राजकीय कानूनों का प्रारूप तैयार करता है । अ 
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यय का ब्यौरा मन्त्रिमण्डल ही बनाता है और विधानमण्डल से अपनी बनाई हुई 

गति, कानून और आय-वयय के ब्यौरे पर स्वीकृति लेता है । महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ 

न्त्रिमण्डल द्वारा ही होती हैं मन्त्रिगण राज्य में भ्रमण करके अपने-अपने विभाग 

$ कर्मचारियों के कार्यो का निरीक्षण करते हैं । इन सब कार्यों से यह स्पष्ट है कि 

[ज्य का वास्तविक शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा ही होता है । 

मन्त्रिपरिषद के कार्य निम्नलिखित हें -- 

प्रशासन-सम्बन्धी कार्य । 

नीति-निर्धारण करना । 

विधि-निर्माण करना । 

राज्यपाल को अपने निर्णय की सूचना देना । 

` ५. राज्यपाल को परामर्श देना । 

मुख्यमन्त्री- मुख्यमंत्री का पद मन्त्रिमण्डल में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

द्यम ख्यमन्त्री शासकीय पक्ष का नेता होता है । यह मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों को 
'नयुक्त करता है, कार्यों का विभाजन करता है, सहयोगियों के कार्य का निरीक्षण 

करता है, उनके पारस्परिक झगड़ों को सुलझाता है और सबको सहयोग के भाव से 

हभल-जुलकर कार्य करने की प्रेरणा देता है । शासन की मौलिक नीतियाँ इसी पर 

श्नर्भर रहती हैं । जो मन्त्री उसके विचारों से सहमत नहीं होते, उनको मन्त्रिमण्डल 
को पद छोड़ना पड़ता है । महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ मुख्यमन्त्री की ही इच्छा से की जाती : 

खै । इसलिए मुख्यमन्त्री को कार्यकारिणी का सिरमौर कहते हैं । इधर १५-२० वर्षो 

पि मुख्यमन्त्री पद की गरिमा कुछ विलुप्त हो रही है । अब मुख्यमन्त्री का निर्वाचन 

शासकीय पक्ष अपनी इच्छा से नहीं करता । उसको तो उसी व्यक्ति को निर्वाचित 

करना पड़ता है जिसके लिए आदेश पार्टी-अध्यक्ष से प्राप्त हो । अब भारत में शासन 

| की अध्यक्षता एवं पार्टी की अध्यक्षता एक ही व्यक्ति के हाथों में है । इसलिए जितने 

भी मुख्यमन्त्री नियुक्त किये जाते हैं वे न तो जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को 

समझते हैं न ही विधायकों के प्रति । वे तो केवल उस व्यक्ति के प्रति निरन्तर 

त्तरदायित्व रखते हैं जिसने उसका चयन करवाया है । ये पद्धति, ये मनोवृत्ति 

रजातनत्र के लिए बहुत घातक हो सकती है । 

|| 


al 
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प्रश्न म 
- कार्यपालिका किसे कहते है ? इसके कौन-कौन से अंग हैं ? र 
राज्यपाल किसे कहते हैं? इसके अधिकारों का वर्णन कीजिए | | 
मन्त्रिपरिषद क्या है ? इसकी रचना तथा कार्यों का विवेचन कीजिए | 
मुख्यमन्त्री के कार्यों का वर्णन कीजिए । होने 
५. मुख्यमन्त्री तथा राज्यपाल का राज्य के शासन में क्या महत्त्व है.। होते 
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न्यायपालिका (न्याय-व्यवस्था) 
ज्‌ राज्य की व्यवस्थापिका -सभा द्वारा पारित नियमों या कानूनों के न पालन 
होने पर न्यायपालिका दण्ड देने का कार्य करती है । किन्तु कुछ वैधानिक झगड़े भी 
। होते हैं, जो केन्द्र या संघ और राज्यों के बीच में अथवा राज्यों में आपस में उठ खड़े 
हो जाते हैं । ऐसे मुकदमे भारत संघ के सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) 
द्वारा तय किये जाते हैं । अत: राज्य की न्यायपालिका के अध्ययन के पूर्व ही संघ 
की न्यायपालिका अर्थात्‌ सर्वोच्च न्यायालय का भी वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है । 
ट भारत संघ की न्यायपालिका 
| सर्वोच्च न्यायालय की संरचना-सवोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम 
न्यायालय है । इसकी बैठक भारत की राजधानी दिल्ली में होती है । इसमें एक मुख्य 
न्यायाधिपति और १७ न्यायाधीश होते हैं, कार्य की अधिकता होने पर इस संख्या 
में परिवर्तन भी हो सकता है । सन्‌ १९५६ ई० के पूर्व न्यायाधीशों की संख्या केवल 
सात थी । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
द्वारा होती है । न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के पूर्व राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधिपति 
की सलाह लेनी आवश्यक :है । न्यायाधिपति और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 
निर्धारित होता है, जिसमें समय-समय पर संसदं द्वारा बढ़ोत्तरी की जाती है । उन्हें 
निःशुल्क सरकारी आवास भी मिलता है । प्रत्येक न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की उम्र तक 
अपने पद पर आसीन रह सकता है । इससे पूर्व यदि चाहे तो न्यायाधीश स्वयं 
त्यागपत्र देकर पदभार से मुक्त भी हो सकता है । सन्‌ १९६३ से उनकी आयु की 
अवधि २ वर्षों तक और बढ़ा दी गयी है । 
| सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र- १. यह न्यायालय प्रारम्भिक क्षेत्र में 
मुदकमे सुनता है । २. राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय पर अपीलें सुनता है। 


| 
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३. राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य करता है । इसके अतिरिक्त ४. नागरिक 
स्वतन्त्रता की रक्षा करना भी इसका कार्य है । | 
उच्चतम न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्र का अधिकार भी प्राप्त है अर्थात्‌ “छ 
सीधे मुकदमे भी सुनता है । इसको प्रान्तीय उच्च न्यायालयों के फैसलों के ब्रि... 
अपील सुनने का अधिकार है । ये तीन श्रेणियों के मुकदमे की अपीलें सुनता ह 
१. संवैधानिक दि 
२. फौजदारी 

३. दीवानी 
इसका मन्त्रणा सम्बन्धी भी कार्य है । यह राष्ट्रपति को मन्त्रणा देने 
अधिकार रखता है पर राष्ट्रपति इस मन्त्रणा से बाध्य नहीं होते हैं । वे पुनरावलेः 
का अधिकार रखते हैं । इस न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनरावलोकन क 
` अधिकार है । भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व का सबसे शक्तिशाली न्याय 
है । इसकी अपील तथा मन्त्रणा सम्बन्धी शक्तियाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 
और फौजदारी के विवादों में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रखता है । 


| 
| 


'न्या 









किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती न 
के मार्ग- निर्देशन का कार्य करते हैं। के लीचे कु 


सर्वोच् न्यायालय का महत्त्व 


करता है । इसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राष्ट्र मे 
में फैला हुआ ठ्‌ 
न्यायालय भारत में राष्ट्रीय एकता बनाये रखने का GE ) 


| 
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न्यायव्यवस्था 
अधिकार क्षेत्र 
उच्च न्यायालयों से भेजे गये 
दीवानी और फौजदारी की 
ह अ SEN अपीले और संघ तथा राज्यों 
' .न्यायाधिपतियों और (५ दे FN और राज्यों के आपसी झगड़ों 
ः Ig = 


| न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय विधान की व्याख्या 
| करेगें । 








ना: के सम्बन्ध में कानूनी प्रश्नों 
भारत का मुख्य न्यायाधिपति का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भेजे 
गए प्रश्नों का समाधान । 


पि 6 0 ही 2 


सर्वोच्च न्यायालय 
उच्च न्यायालय 





९ अधीनस्थ न्यायालय 
अधीनस्थ न्यायालय | अधीनस्थ न्यायालय 
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दे 
' राज्य की न्यायपालिका र 
उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) द 
उच्च न्यायालय की संरचना- भारत संघ के प्रत्येक राज्य में नर 
व्यवस्था के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई है । यह न्यायालय अफो;ठ' 
का उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) होता है । उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्याक 
होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं । मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्याया 
को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है । नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्या 
के मुख्य न्यायाधिपति तथा सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। I 
न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अन्य आवासः. 
पर असर सुविधायें शासन द्वारा दी जाती हैं। ये ६० वर्ष की आयु तक अफ | 
ह a इसके पूर सच्छा से चाहें तो पदत्याग कर सको 
रह सकता है । इस पद की नियुक्ति के लिए क इ Fs 8 किस 
न्यायालय में वकील (अधिवक्ता) या ल्ली १० वर्ष तक किसी ण 
आवश्यक है । सम्बन्धी पद पर रह चुर, 





उच्च न्यायालय | 
पीले हो सुनी जाते कै अधिकार और कर्चव्य-साधारणतया उच्च नया 

की होती ह, हैं । यह अ क और दीवानी दोनों प्रका i 
अपील की जा सकती है । संविधान के अन्तर्गत नागरिकों रिको के लिए लामो 


अधिकार सुरक्षित रखे गये हैं। यदि इन मौलिक अधिकारों का अपहरण किसी ब 


मृत्युदण्ड 2 28 है, उच्च उसकी पृष्टि होनी चाहिए। फो 
राज्य चाहिए । ३ 
अन्दर न्याय की व्यवस्था को अच्छी तरह चलाना उच्च प 


का कर्तव्य है । वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यक्रमों तथा हिसाब 
कार्यक्रमों तथा हिसाब- 
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रखने का ढंग निश्चित करता है । वह दीवानी या फौजदारी के किसी मुकदमे को एक 
न्यायालय से उसी के समकक्ष दूसरे न्यायालय में भेज सकता है, यदि उसे निष्पक्ष 
में कयाय में बाधा पड़ने का संदेह हो जाय । 
अपनेःउच्च न्यायालय का महत्त्व- 
यायाः इसके न्यायाधीश भी राज्य सरकार या विधान सभा के अधीन नहीं हैं । 
यायईनका नियन्त्रण संघ सरकार द्वारा होता है । इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थान 
न्याङपरिवर्तन, वेतन, भत्ता, पेंशन आदि राष्ट्रपति और संसद के अधीन है । 
है। -जिले की न्यायव्यवस्था 
४ प्रत्येक जिले में तीन प्रकार के न्यायालय होते हैं-- फौजदारी न्यायालय, 
दीवानी न्यायालय और राजस्व न्यायालय । इसके अतिरिक्त कुछ विशेष न्यायालय 
_ होते है, जैसे-- विक्रीकर न्यायालय, श्रमिक न्यायालय और आयकर न्यायालय । 
कत फौजदारी न्यायालय 
| इस अवस्था में सबसे निचली श्रेणी का न्यायालय तृतीय श्रेणी के 
सीइट्ण्डाधिकारी का होता है । ये अधिकारी छोटे-छोटे अभियोगों को सुनते हैं । इनको 
| $५० २० जुर्माना करने और एक महीने कारागार की सजा देने का अधिकार होता है। 
| द्वितीय श्रेणी के दण्डाधिकारी को २०० ₹० जुर्माना और ६ मास का 
याक कारागार देने का अधिकार है । इन दोनों श्रेणियों के दण्डाधिकारी को केवल प्रारम्भिक 
क क्षेत्र का अधिकार प्राप्त है अर्थात्‌ इन्हें अपील सुनने का अधिकार नहीं है । तृतीय 
ति और द्वितीय दण्ड अधिकारियों के ऊपर प्रथम श्रेणी के दण्ड अधिकारी होते हैं और 
दोनो श्रेणियों के द्वारा किये गये निर्णय पर पुनः विचार करते हैं । इनको प्रारम्भिक . 
५० खरोत के अधिकार भी ग्राप्त होते हैं ये अधिकारी २ वर्ष की कैद और १००० रु० 
बै तक जुर्माना कर सकते हैं । 
॥ इन तीनों प्रकार के दण्ड के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त दण्ड 
जिलाधिकारी और उपविभागीय दंडाधिकारी होता है ये दोनों अधिकारी ऐसे मुकदमों 
(को छोड़कर जिनमें मृत्युदण्ड दिया जा सकता हो, लगभग सभी प्रकार के मुकदमों 
। को सुन सकते हैं। इनको द्वितीय और तृतीय श्रेणी के दण्ड अधिकारियों के फैसले 
(के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है । प्रथम श्रेणी के फैसलों के विरुद्ध सत्र 


न्यायाधीश से अपील की जा सकती है । प्रत्येक जिलों में या कुछ जिलों को मिलाकर 
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इनका एक सत्र न्यायालय क्षेत्र है । ये न्यायालय अत्यन्त गम्भीर अभियोगों, जैसे. 
कत्ल, डकैती इत्यादि को सुनते हैं । इन्हें मृत्युदण्ड देने का अधिकर होता है । फ़ 
इनके द्वारा दी गई मृत्युदण्ड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होना अनिवार्य है इ लिए 
विरुद्ध अपील नहीं सुन सकते । इन सब न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध अ 
केवल जिला जज से ही की जाती है । इसका पूरा पद डिस्ट्रिक्ट आब्जर्वेशन३ जाते 
कहलाता है । जब ये सम्पत्ति-सम्बन्धी मुकदमें सुनते हैं तब ये डिस्टिक्ट ३ 
कहलाते हैं और जब फौजदारी के मुकदमे सुनते हैं तो इन्हें सेशन्स जज कहते! 
इस न्यायाधीश को दोनों प्रारम्भिक और अपीली अधिकार प्रप्त होते हैं । यह आ. १ 
के लिए संरक्षक नियुक्त करता है और दिवालियापन, तलाक इत्यादि प्रका! हि 
मुकदमो को भी सुनता है । यह ट्रस्टों पर नियन्त्रण कर सकता है और पागले 
लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है । ।अति 
दीवानी न्यायालय- इस व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे छोरी अदालत 
वाद न्यायालय होता है । ये बड़े-बड़े नगरों के छोटे-छोटे मामलों का शीप्रत 2 
निर्णय करने के लिए का जाते हैं इनके निर्णय की अपील नहीं होती |! प्रका 
जि नगरों में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सब जब न्याय 
Fe क रहर माया.सा हजार, पाँच हजार और एक हज 
ता as है | इन न्यायालयों के ऊपर एक वरिष्ठ सं 
भी न्यायपीठ हैं उन पर इसका प मुकदमा सुन सकता है । दीवानी की जि 
एण नियन्त्रण रहता है । इन न्यायाधीशों में अं 


का बँटवारा इसी की आज्ञा 
में को जाती है। ' हता है । इसके फैसले के विरुद्ध अपील ह्‌ 


बोर्ड का वित्त कमिश्नर सुनता है । | 
निबटाये जाते हैं । अभ न्यायालय में बिक्रीकर सम्बन्धी कि 
। 
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फू श्रमिक न्यायालय- श्रम-सम्बन्धी विवादों को शीघ्रता से निबटाने के 
।इलिए इन न्यायालयों की. स्थापना की गयी है । 
अप “शि आयकर न्यायालय- आयकर सम्बन्धी विवाद इस न्यायालय में निबटाये 

: जाते हैं । 
जिलास्तर पर न्यायालय और कार्यपालिका का पृथक्करण- 
संविधान के अनुच्छेद ५० के अन्तर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का 

पृथक्करण किया गया है और डिप्टी कमिश्नर से न्याय-सम्बन्धी कार्यो और शक्तियों 
को ले लिया गया है और इनको अतिरिक्त जिला दंडविभाग या जुडिशियल आफिसरों 
को दिया गया है । 

i डिप्टी कमिश्नर के पास घोषित कार्यपालिका शक्तियाँ ही रह गयी हैं । 

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी और जुडीशियल आफिसर अब हाईकोर्ट के अधीन कर 

ह दिये गये है । 
री केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायालय- इस न्यायालय के अन्तर्गत सभी 
॥ प्रकार की सरकारी नौकरी से सम्बन्धित विवाद निबटाये जाते हैं । इसकी अपील उच्च 
| न्यायालय में की जा सकती है । 

[ प्रश्न 


॥ . १. न्यायपालिका किसे कहते हैं? संघ तथा राज्य की न्यायपालिका के नाम. 


॥। बतलाइये । 

| २. उच्चतम न्यायालय किसे कहते है? इसकी रचना, कार्य तथा महत्त्व पर 
j प्रकाश डालिए । 

| . उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन कीजिए । 
. उच्चतम न्यायालय के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 

. उच्च न्यायालय की रचना के विषय में क्या जानते हैं ? 

. उच्च न्यायालय के अधिकार और कर्तव्य का वर्णन कीजिए । 

। . उच्च न्यायालय को राज्य की कार्यपालिका से क्यों तथा कैसे स्वतन्त्र रखा 
| गया है ? 

। ८. जिले की न्याय-व्यवस्था का विवेचन कीजिए | 

| 


GMS ०८ ० 


९. दीवानी तथा फौजदारी अदालतों के विषय में क्या जानते हैं? - - 
०° < दर 
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निर्वाचन और मताधिकार | 


मे ति 
शासन की प्रजातन्त्रीय प्रणाली में शासन के आकार-प्रकार के सम्बसः 


या तो सारी जनता मिलकर सामूहिक रूप से निर्णय लेती है या फिर जनता 
प्रतिनिधियों द्वारा शासन की रूपरेखा निर्मित कराती है । उदाहरणार्थ, रामस 
कार्यों में समस्त ग्रामवासी मिल-जुलकर बहुमत से ग्राम की व्यवस्था के सम्ब 
निर्णय लेते हैं । इस प्रकार की प्रणाली को प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र कहते हैं विधानसक्षर 
में जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है । यह प्रतिनिधि राज्य की व्यवस्थ 
सम्बन्ध में विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं । इस प्रकार की प्रणाली को आगतं: 
प्रजातन्त्र कहते हैं । 
वयस्क मताधिकार- (न 
अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में प्रतिनिधियों का चयन निर्वाचन द्वारा होता है । ४६ 
में साधारणतया जो व्यक्ति १८ वर्ष का है उसे मत देने का अधिकार है | बिक 
मत देने का अधिकार होता है उसको मतदाता कहते हैं । हमारे देश भारत बी: 
ता है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग काप 
न 5 की आयु आप्त करने पर मतदाता बन जाता है । भारत में मतदाताओं! 
र क संख्या है उतनी चीन देश को छोड़कर विश्व के किसी अन्य देशी 


सरकारी कर्मचारी नगरों और ग्रामों में घर-घर घूमकर । 

“ ३ मतदाताओं की पूर 

र र उस सूची के अन्दर जितने मतदाताओं के नाम होते हैं वही त 
पा । जिन लोगों के नाम सूची में भूल से आने से रह जाते हैं, वे #र 
प्रार्थनापत्र दें तो उनके नाम भी सूची में सम्मिलित कर लिए जाते हैं । अत: नागरि 
को मतदाताओं की सूची बनाते समय बहुत ही ड 
समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैँ । नये मतदाताओं के नाम बढ़ा दिये जा 
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प्रवचन क्षेत्र 
। विधानसभा में जनता के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका निर्वाचन आबादी 
; आधार पर होता है । ७५००० की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है । 
[तः निर्वाचन के लिए आबादी के आधार. पर क्षेत्र बनाये जाते हैं । इन क्षेत्रों को 
बशु्वाचन क्षेत्र कहते हैं । 
[ अर्वाचन पद्धति 
सभर जिस स्थान पर मत दिया जाता है उसको निर्वाचन केन्द्र कहते हैं । निर्वाचन 
बरुन्द्र पर जाने पर निर्वाचन केन्द्र के अधिकारी मतदाता को एक पत्र देते हैं, जिनमें 
सरस क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों के नाम लिखे होते हैं । अधिकांशतः अभ्यर्थी किसी न 
स्थक्रसी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं, किन्तु कुछ स्वतन्त्र भी होते हैं । निर्वाचन 
प्रतं राजनैतिक पक्षों के चुनावचिह्न निश्चित हो जाते हें और यह चुनावचिह्न देशव्यापक 
ते हैं । यह निर्वाचन चिह्न निर्वाचन आयुक्त बाँटता है । इस चुनाव में कांग्रेस का 
[नाव चिह्न पंजा था । भारतीय जनता पार्टी का कमल था । लोकदल का चक्र में 
। [लधर और जनता पार्टी का खेत जोतता किसान था । ये चिह्न स्थायी नहीं होते, 
बिषवाचन आयोग की आज्ञा से प्राप्त होते हैं और उसी की आज्ञा से बदले जा सकते 
की* । जो राजनैतिक दल राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, उनके चिह्न स्थायी रहते हैं जब कि 
कान्य के चिह्नों में परिवर्तन होता रहता है । 
ओं। चुनाव के निशान मतदान मतपत्र पर (जो मतदाता को निर्वाचन केन्द्र पर. 
देशप्त होता है) उम्मीदवारों के नाम के साथ उसी के नाम के सामने छपे होते हैं 
[तदान केन्द्र पर मतदाता को मतपत्र के साथ-साथ एक मुहर भी दी जाती है जिस 
रूर स्वस्तिक का चिह बना होता है । मतदाता जिसको मत देना चाहता है उस नाम 
ल; चिहनों पर मुहर लगा देता है । मतदाता किस नाम के चिह्न पर मुहर लगाता है? 
बसको मतदाता के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता । मुहर लगाने के बाद मतदाता 
गिपने हाथ से मतपत्र मतदान की. पेटी में डाल देता है । निर्वाचन समाप्त होने पर 
च र दान पेटियों को सीलमुहर करके गणना अधिकारी के पास भेज दिया जाता है, 
तै निश्चित तिथि पर अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधि के सामने मतों की गणना करता 
। और जिसके मत सबसे अधिक होते हैं, उसको विजयी घोषित करता है । इस 
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पद्धति से चुने हुए जनता के प्रतिनिधि संघ (केन्द्र) की लोकसभा और ए 
विधानसभा में जाते है । संघ की लोकसभा के प्रतिनिधियों (एम.पी.) के 
की जनसंख्या करीब दस लाख होनी चाहिए । अब मतदान के लिए मशीनों क्र 
किया जाने लगा है ! 
प्रश्न का 
१. लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र से क्या अभिप्राय है ? इसकी सफलता क्रय 
उपाय हैं ? | 
२. वयस्क -मताधिकार किसे कहते हें? गीत 
निर्वाचन पद्धति का वर्णन कीज्िए । र्मः 
४. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र से क्या तात्पर्य समझते हो ? खच 


a 


° 
५५० 
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५५० 
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] भारतीय वर्ण-व्यवस्था 
|. पिछले अध्याय में संघीय राज्यों की न्याय-व्यवस्था का वर्णन किया जा 
[का है । इस अध्याय में भारतीय वर्ण-व्यवस्था के इतिहास का संक्षिप्त विवेचन 
क्या गया है । 

वर्ण-व्यवस्था का निर्माण- भारत की सभ्यता और संस्कृति का मूल 
गीत वेद है । हमारा ज्ञान-विज्ञान, शास्र-साहित्य, दर्शन, अर्थशास्र, राजनीति शास्र 
्मशाञ्र और समाजशास्र आदि वेद के ही अनुदान हैं । सनातन काल से ही यह 
[चार चला आ रहा है कि समाज के कार्य-व्यापार को सुगठित एवं सुव्यवस्थित 
रने के लिए स्वयं ब्रह्माजी ने चार वर्णों की सृष्टि की । सृष्टि को लेकर भी दो मत 
!— एक तो यह कि ब्रह्माजी के शरीर के विविध भागों से चार शक्तियाँ उत्पन्न 
इं । ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जाँघों से वैश्य और पैरों से शूद्र 
दा हुए । दूसरे मत के अनुसार कर्म की प्रधानता मानते हुए सामाजिक संगठन के 
नए समस्त समाज को, जनता को ४ भागों में बाँट दिया गया, जिससे संघर्ष न 
| ॥ ब्राह्मण का कार्य तप, जप, अध्यापन, यज्ञ आदि हुआ, क्षत्रिय का कार्य भुजबल 
॥ सहायता से प्रजा के जन-जीवन की रक्षा करना हुआ, वैश्य का कार्य कृषि, 
पापार एवं पशुपालन आदि के द्वारा जीवन पालना हुआ और शूद्र का कार्य हुआ 
वा। 

वर्ण-निर्माण अथवा वर्ण-विभाजन के सम्बन्ध में भृगु मुनि का मत 
ल्लेखनीय है । उनके विचार से संसार ब्रह्ममय है । सभी मनुष्य ब्रह्मा से उत्पन्न हुए 
गर अपने-अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्ण के हो गये । वर्ण जन्मना नहीं 
र्मणा है, अत: कर्मपालन के अभाव में वर्णविशेष की सदस्यता स्वयमेव समाप्त 
| जाती है । भृगु मुनि ने एक श्लोक में बताया है कि जो मनुष्य द्विज के कुल में 
'म लेकर शूद्र का काम करता है, वह शूद्र है और जो शूद्र के वंश में उत्पन्न होकर 
(ज के समान संयमी और तपोनिधि होता है, वह ब्राह्मण है । 
वर्ण-व्यवस्था के दोष- आज भारत में वर्ण-व्यवस्था सामाजिक संगठन 
में व्यवस्था का हेतु न रहकर विघटन और अव्यवस्था का कारण बन गई है । 
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क्योंकि आज के युग में वर्णभेद जन्मना मान लिया गया है । यह वर्णभेद चार 

में ही सीमित हो जाता तो भी कुशल था किन्तु आज तो असंख्य वर्णोपवर्ण हो ग३ 
हैं । सभी अपनी-अपनी महत्ता के गीत गाते हैं, अपनी-अपनी सभाएँ बनाते हा 
अपनी-अपनी खिचड़ी अलग-अलग पकाते हैं । एक वाक्य में सब की अपनी-अफूत 
डफली अपना-अपना राग है । आज के समाज की वर्ण-व्यवस्था जोड़क नहीं हि 


तोड़क है । 443 
ब्रह्मा की विराट सृष्टि में मानव-मानव समान हैं, समता में ही पृ 
| 


` समृद्धि है । विषमता विद्वेष को जन्म देती है और विद्वेष विनाश को । अत: 


- पे क 


दम्भ को त्याग कर विश्वबन्धुत्व की भावना को जानना चाहिये, सद्भावना के बीरे 
बोना चाहिए, तभी हम सुख से रह सकते हैं और हमारा देश सच्चे अर्थो हि 
प्रगतिशील हो सकता है । परस्पर मिल-जुलकर स्वधर्म का पालन करने से ही हमारी 
और हमारे देश का गौरव बढ़ सकता है । ऊँच-नीच की संकीर्ण भावनाओं से शैव 
मुक्त होने में ही कल्याण. है । | 
अस्पृश्यता और समाज ॥ 
अस्पृश्य का अर्थ होता है अछूत । अछूत शब्द स्वयं में मानवता को ए 
चुनौती है । ब्रह्मा की इस विराट्‌ सृष्टि में सभी मानव समान हैं । जिस अस्थि, मांस, छ] 
से एक मनुष्य का निर्माण हुआ है उसी से दूसरे का भी । प्रेम, घृणा, क्रोध, हास्य, रे 
आदि की जो मूल भावनाएँ एक के मन में हैं वही दूसरे के भी, फिर यह डे 
भाव कैसा? मानव मानव के लिए अस्पृश्य क्यों? जिस देश में ऋषियों-मुनियं 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' का सन्देश दिया, जड़-भ्रकृति एवं पशु-पक्षियों के साथ भी अ 
ही समान व्यवहार करने का उपदेश दिया, उसी देश में मानव, मानव के लिए अस! 
क्यों कर हुआ? यह वास्तव में विचार करने की बात है । 
वर्ण-व्यवस्था से अस्पृश्यता का सम्बन्ध स्थापित करना भ्रामक है । ६ 
पढ़ चुके हो कि वर्ण का आधार कर्म है जन्म नहीं और कोई भी कर्म स्वयं में 
नहीं । इसी सत्य को दृष्टिगत करते हुए हमारे संविधान में समता के अधिकार ( 
सुरक्षित रखा गया है । विभिन्न विधियों द्वारा अस्पृश्यता को वर्जित कर दिया 
है । अतः आज अस्पृश्यता भारत में राजनैतिक समस्या नहीं है । परन्तु समाज 
अस्पृश्यता का रोग ज्यों का त्यों बना हुआ है । 
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महात्मा गाँधी ने 'हरिजन' पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में कहा था कि 
गअस्पृश्यता हिन्दू जाति का कलंक है।' इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने 
। हरिजनोद्धार का बीड़ा उठाया था । महात्मा गाँधी के अतिरिक्त स्वामी श्रद्धानन्द एवं 
लाला लाजपत राय ने अछतोद्धार और दलितोद्धार आन्दोलन चलाये थे । समय- 
| अके पर आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, गोखले आदि ने भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य 
किये थे । 
खा हिन्दू समाज में अस्पृश्यता केवल जातिगत नहीं, धर्मगत और परिवारगत 
रथी है । अस्पृश्यता केवल अछूत जाति, जैसे-- भंगी, चमार, पासी, दुसाध आदि 
बे प्रति ही नहीं है, ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए भी अस्पृश्य है । ब्राह्मण ब्राह्मण का 
(कुआ नहीं खाते, इतरवणीं की तो बोत ही क्या ! धर्म के नाम पर शैव, वैष्णव, 
शाक्त आदि परस्पर अस्पृश्य हैं । और तो और, परिवार में कंठीधारी सास के लिए 
बहू भी अस्पृश्य है, यदि बहू कंठीधारी नहीं है । . 
| इन रूढ़ियों और संकीर्ण विचारों ने हिन्दू समाज को जर्जरित कर दिया है, 
जड़ खोखली हो गई है । मनुष्य ने मनुष्य के बीच न जाने कितनी विभाजक रेखायें 
। एंखींच रखी हैं । ऐसी स्थिति में एकता का मा देखना निर्मूल होगा । जब तक 
7 नता अस्पृश्यता की व्याधि हमारे हृदयों से नहीं निकल जाती तब तक वैधानिक और 
शेः उपचार विफल होंगे । राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखने के लिये, 
। छुआछूत के भावों को दूर कर, समस्त भेदों को भूल कर हमें सच्चे मन से एक होना 
योशिगा । 'वसुधैव कुटुम्बकम” की कल्पना तभी सत्य होगी । 
प्रश्न | 
१. वर्ण-निर्माण के सम्बन्ध में भृगुमुनि के मत की क्या विशेषता है ? 
२. वर्ण-व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी ? 
३. 'वर्ण-व्यवस्था ने समाज का विघटन किया है।' इस पर अपने विचार 
कीजिए । 
४. 'वएषेव कुटुम्बकम्‌ ' की भावना कैसे जागृत की जा सकती है ? 
५. 'अस्पृश्यता हिन्दू जाति का कलंक है।' गाँधीजी के इस कथन की व्याख्या 


कीजिये । 
९ दुर ९० 
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भारतीय समाज और धर्म ॥ 
प्राचीन काल में भारत विश्व में धर्मगुरु के नाम से विख्यात था | इस 
कारण था भारत में धार्मिक भावनाओं की प्रधानता और व्यापकता । भारत || 
राजनीति, वास्तव में धर्मनीति का ही अंग थी । राजनीति ही क्यों, भारत तो सम 
ज्ञानराशि का जनक ही है । भारतभूमि में जन्म लेने वाले, सनातन संस्कृति में भर 
रखने वाले व्यक्ति का समग्र जीवन जन्म से मृत्यु तक धर्म के बन्धनो में बँधा हुआ है 
हमारे ऋषि-मुनि धर्म को धरा पर ईश्वर का व्यक्त रूप मानते मा । 
उनके विचार से धर्म ईश्वर है और ईश्वर धर्म है । आज भी भारत में धर्म का अभर 
नहीं है, किन्तु आज के इस वैज्ञानिक युग में मिथ्या आउम्बरों के रूप में धर्म ही 
शरीर बचा है, आत्मा लुप्त हो गई है । धर्म का सच्चा रूप है आध्यात्मिकता । आई 
और परमात्मा की एकता को समझना तथा गोस्वामी तुलसीदास की तरह कहना- 
% सियाराममय सब जग जानी । करूं प्रणाम जोरि जुग पानी।” ही सच्चा धर्म है । 
धर्म को साम्प्रदायिकता समझकर विद्वेष और वैमनस्य का पोषण करने वाले सक 
बड़े अधार्मिक हैं । ॥ 
| संविधान में भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है । धर्मनिरपेक्ष 
यह अर्थ नहीं है कि भारत अधी राज्य है, वरन्‌ भारत में सभी धर्मों को फलने-पूर् 
का समान अवसर दिया गया है। शासन की ओर से किसी भी धर्म के प्रति पक्षएं, 
नहीं है । सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से समान देखा गया है । सर्व- र्मसमर्भ, 
का व्यवहार रखा गया है । सत्य तो यह है कि भारत में तथा अन्य ॥ 
जो धार्मिक धाराएँ हैं उनके मूल सिद्धान्त तो समान हीं हैं, अन्तर है केवल विधि 
विधान में । विधि-विधानों को ही धर्म समझ लेना धर्म के सत्य स्वरूप के 
अन्याय है 
धर्म के प्रति भारतवासियों को अन्ध आस्था देखकर कुछ लोगों ने 
पर यह आरोप लगाया है कि यहाँ के निवासी अकर्मण्य, भाग्यवादी तथा पूर्वज 
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कमा में विश्वास रखने वाले हैं, अतः पुरुषार्थहीन हैं । इसी धार्मिक संकीर्णता के 
कारण वे विश्व में पिछड़े हुए है । परन्तु यह आरोप अनुचित है । इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि हमारे धर्मध्वजी राजाओं ने दिग्विजय की है, उपनिवेश बनाये हैं 
ह बढ़ाया है और भारत को इतना सम्पन्न बनाया कि लोग इसके प्रति इर्ष्यालुः 
परी उठे । शुक्रनीति, महाभारत, मनुस्मृति आदि अन्य इसके प्रमाण हैं । शुक्रनीति में 
तखा है कि जो कायर हैं, वही भाग्य अर्थात्‌ दैव का सहारा लेकरे समस्त सिद्धियों 
पे भोक्ता होते हैं । अतः स्पष्ट है कि धर्म व्यक्ति, समाज और देश की प्रगति में साधक 
॥ व बाधक नहीं 
भारत की आधुनिक अवस्था देखकर यह शन्ति हो जाती है कि धर्म बाधक 
हो है, क्योंकि हमारी आँखों ने धर्म के नाम पर अखण्ड भारत को खण्डित होते देखा 
है, ख्नियों का सतीत्व लुटते देखा है, भोले-भाले शिशुओं को धर्म की अग्नि में 
"सते देखा है, दीन-हीन कृषकों एवं श्रमजीवियों को धर्म के नाम पर सिसकते 
(देखा है । अत: आज रक्षक धर्म ही भक्षक बन गया है । किन्तु धर्म को भक्षक समझना 
। जद है । जिस तरह डोर को पतंग समझना मूर्खता है उसी प्रकार साम्प्रदायिक 
rr । को धर्म समझना भी अज्ञानता है । आज धर्म की पतंग तो धर्मग्रन्थों के पृष्ठों 
| ह | उलझी है और उसकी खाली डोर सम्प्रदाय के रूप में हमारे हाथ में है । उसी को 
“जोड़ने, मरोड़ने, चढ़ाने, घसीटने आदि में हम व्यस्त हं । 
भारत विविध धर्म-धाराओं का संगम है । यहाँ विविध जातियाँ हैं, विविध 
i हैं । इसका कारण है भारत का समय-समय पर आर्येतर जातियों द्वारा 
रक्त होना । आज भारत में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि विविध धर्म हैं। 
तन सुन्दर हो कि यह चारो धर्म गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू की तरह 
[वाहित होकर भारत-भूमि को धर्म के अमृत से खींच दें । अपने-अपने पथ से 
अपनी-अपनी गति से जाकर जैसे नदियाँ सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही बिना आपस _ 
रकराये भारत की धर्म-धाराएँ भी ईश्वर में लीन हो जाएँ, यही कामना हमें करनी 
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प्रश्न 
१. भारत में धर्म की महत्ता क्यों है ? 
२. धर्म -निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है । 
भारत देश विविध धर्म-धाराओं का संगम है ।” इस कथन की 
कीजिये । 
४. भारत विश्व में धर्मगुरु क्यों कहा जाता था ? 
५. क्या धार्मिक संकीर्णता देश के पिछड़ेपन का कारण है ? 


९५१० «९ «९ 
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भारतीय कृषि-प्रणाली 
| भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है । भारत की आर्थिक व्यवस्था, रहन- 
प्‌ । सहन का स्तर, बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति का विधान तथा अन्य उद्योग-धन्धो 
का समुचित विकास कृषि पर निर्भर करता है, अतः कृषि-प्रणाली का समुन्नत होना 
तथा पूर्ण फलदायी होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है । 
कृषि-प्रणाली चार प्रकार की होती है 
१. वैज्ञानिक प्रणाली २. अवैज्ञानिक प्रणाली 
३. विस्तृत खेती प्रणाली ४. घनी खेती प्रणाली 
१, कृषि की वैज्ञानिक प्रणाली- इस प्रणाली द्वारा कल-पुर्जों की 
सहायता से खेती के क्रमिक सोपानों को सम्पन्न किया जाता है । खेती के क्रमिक 
सोपान हैं, क्रमश:- जुताई, गोड़ाई, पटेला, बोआई, निराई, सिंचाई, कटाई इत्यादि । 
। वैज्ञानिक पद्धति में यह सब कार्य यन्त्रों को सहायता से किए जाते हैं । अत: श्रम 
| कम, लाभ अधिक होता है । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कृषि की यह पद्धति 
| अच्छी है, किन्तु इसके साथ कुछ कठिनाइयाँ भी हैं । पहली बात तो यह है कि यह 
पद्धति अधिक व्ययशील है । भारत का साधारण कृषक इस व्यय पा. को सम्हाल 
नहीं सकता । दूसरी बात यह है कि वैज्ञानिक पद्धति बड़े-बड़े खेतों में ही अपनायी 
जा सकती है, किन्तु भारत के अधिकांश खेतों का क्षेत्रफल इतना नहीं है कि वैज्ञानिक 
पद्धति अपनायी जा सके । अतः समूचे देश में यह पद्धति अपनायी नहीं जा सकती। 
| २. कृषि की अवैज्ञानिक ग्रणाली- यह प्रणाली भारत में सनातन काल 
से चली आ रही है अर्थात्‌ हल-बैल और खुरपी-कुदाली की पद्धति । आज हम इस 
पद्धति को अवैज्ञानिक कहने लगे हैं, किन्तु हमें यह न भूल जाना चाहिए कि भारत 
को हरा-भरा इसी ने बनाया है । भारत के खेतों में सोना इसी पद्धति ने बरसाया है । 
यही पद्धति भारतीय वातावरण के अनुकूल भी है । इसमें छोटे-से खेत में थोड़े से 
धन से भी खेती हो सकती है । यदि हम सुधार लाना चाहते हैं तो खेती के इन्हीं 
उपकरणों में सुधार लाना चाहिए । सुधार की भी सीमा होती है, अतः सुधार ऐसे 
हों जो उपयोगी हों, सहज और सम्भव हों । नये ढंग के जो हल बनाये गये हैं वे 
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अधिक उपयोगी भी हो सकते थे, किन्तु हो नहीं पाये । क्योंकि इन हलों के 
आवश्यकता है बहतु बड़े हृष्ट-पुष्ट बैलों की, जो साधारण किसान के सामर्थ्येन 
परे है । अब इसी दिशा में हमें ऐसे आविष्कारों की आवश्यकता है जो वर्तमा 
परिस्थितियों में कृषकों की कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए अधिकांधिक फलदाव प्र 
और उपयोगी सिद्ध हो सकें । डि 
३. विस्तृत कृषि-प्रणाली-उस पद्धति को कहा जाता है जिसमें बड़े] 
बड़े उपजाऊ क्षेत्रों को खेती के लिए चुना जाता है । बंजर, कसर तथा कंकड़ीलं|; 
भूमि को कृषि के लिए नहीं चुना जाता है । इस प्रकार की कृषि पद्धति की सम्भावना; 
भारत में बहुत कम है, क्योंकि जो यहाँ अच्छी भूमि है उस पर खेती हो रही है औ ( 
जो खराब भूमि है उसको सिंचाई के अपर्याप्त साधनों के कारण प्रयोग में नहीं लाग 
जा सकता । उत्तरप्रदेश में पंचवर्षीय योजना-के अन्तर्गत जलविद्युत का विकास प्रग 
से हो रहा है, अत: हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में यहाँ की बंजर तथ 
` कंकड़ीली भूमि भी खेती के योग्य हो जायेगी । 

४. कृषि की घनी प्रणाली- इस पद्धति में छोटे-छोटे खेतों को अधि 
परिश्रम एवं बाह्य उपकरणों द्वारा अधिकाधिक उपजाऊ बनाया जाता है । अत: इसं 
पद्धति के अन्तर्गत देश की कृषि समस्या का आशाजनक समाधान दिखाई पड़त 
है । इस पद्धति को सहकारिता प्रणाली भी कहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश 
है परन्तु किसान छोटे खेतों को जोतकर श्रम एवं उपज का हास करता है। 
सहकारिता के अन्तर्गत छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़े भू-भाग को सब 
मिलकर जोतें तो कृषि योग्य भूमि भी बढ़ेगी एवं कम श्रम में अधिक उपज भी प्रा 
होगी । इस प्रणाली की सफलता सिद्ध करने लिए जापान का उदाहरण लिया ३ 
सकता है, जहाँ १७,०००, ० लोग 

भर १७,०००,००० एकड़ भूमि की खेती पर ५६,०००,००० लोगे 

का भरण-पोषण हो रहा है। जिसका अर्थ है कि प्रति व्यक्ति के हिस्से म १/४ एवः 

खेती की भूमि पड़ती है । जबकि भारत में प्रति व्यक्ति के हिस्से में १/८ एकड़ भू 

` आती है । परन्तु भारत के लिए इस प्रणाली को अपनाने में एक कठिनाई यह है ह 
. भारत में खेती पर निर्भर रहने वालों की संख्या बहुत 

तक भारत में भी कृषि की जापानी न or 

पद्धति को अपनाया जा रहा है और यह आश 


की जा रही है कि चकबन्दी और सहकारिता का विकास 
से अधिक लाभ हो.सकेगा । KR होने पर इस घनी पद्ध 








स्‌ 
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भारतीय कृषि की प्रमुख उपज अनाज की फसलें हैं । इनमें धान, गेहूँ, जौ, 
| रेज्वार और बाजरा, बालें आदि प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य खाद्य फसलें 
भी हैं । इनके अन्तर्गत फल, तरकारियाँ, मसाले इत्यादि हैं । अब तो भारत के फल 
प्री रूस और जापान तक जाने लगे हैं । इसके अतिरिक्त कुछ आर्थिक उपज भी हैं, 
जिनका मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है । जैसे- गन्ना, कहवा, चाय, तिलहन, तिल, 
डराई, सरसों, मूँगफली, रूई, जूट, अफीम, नील, तम्बाकू इत्यादि । अब हमारे 
ते किसानों को इस ज्ञान की आवश्यकता है कि किस मात्रा में किन फसलों को, किस 
नप्रौसम में, किस विविध के अन्न आदि के साथ समन्वय (मिश्रित-विधि) करके समस्त 
ग।फसलें तैयार करें । इस प्रकार देश की उन्नति के साथ-साथ अपना जीवन आर रहन- 
सहन का स्तर भी समुन्नत करें । 
( 








| प्रशन 
१. भारत क्यों कृषि-प्रधान देश कहा जाता हैं ? 


:. कृषि-व्यवस्था के कौन-कौन से मुख्य प्रकार हैं ? उनके गुण तथा दोषों 
i का वर्णन कीजिए । 
३. भारतीय कृषि के लिए कौन-कौन सी कृषि-प्रणाली उपयुक्त है ? और 
\ क्यों? इस पर प्रकाश डालिए! के 
हा ४. 'मिश्रित-विधि' किसे कहते हैं? इस विधि के लाभों का वर्णन कीजिए। 
प. ५. भारत की प्रमुख उपजों का वर्णन कीजिए । 

६. भारत की कृषि-व्यवस्था क्यों पिछड़ी हुई है ? कारण बतलाइए । 
£ ७. चकबन्दी' तथा “सहकारिता हमारे कृषि विकास में कहाँ तक सहायक 
है हैं? प्रकाश डालिए । 
९१० ९० ९३१ 
रि 
|) 
श 
ii 
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भारतीय सम्मिलित परिवार | 

सम्मिलित परिवार की परम्परा भारत की सनातन परम्परा है । 
परिवार के बीच जन्म लेता है । परिवार समाज की लघुतम इकाई है और 
जीवन की प्रारम्भिक पाठशाला है । परिवार के बीच ही समाज की व्यक्तिगत शक्ति. 
का विकास होता है स्नेह, दया, ममता, सेवा, निष्ठा, त्याग, संयम आदि की शिक्ष 
परिवार में ही हमें मिलती है । संक्षेप में चाहें तो कह सकते हैं कि परिवार सम्बर्स 
का वह सूत्र है जो जीवित को एक ओर मृत से तथा दूसरी ओर अज्ञात से जोड़ता है! 
सम्मिलित परिवार के गुण- बदलती हुई परिस्थितियों के साथ परिवा 
के रूप और गठन में भी परिवर्तन आता जा रहा है । पहले एक कुटुम्ब में मात 
पिता के साथ-साथ चाचा-ताऊ तथा दो-दो तीन -तीन पीढ़ी के लोग रहते थे । सबक 
भोजन सम्मिलित होता था | सभी लोग मिल-जुलकर अपनी योग्यता और क्षमत 
के अनुसार धनोपार्जन करते थे । किसी के अधिक धन-अर्जन और किसी के कः 
धनार्जन से कौटुम्बिक सुख-सुविधाओं में कोई अन्तर नहीं आता था । परिवार हे 
सदस्यों की सन्तानों का लालन -पालन समान रूप से होता था । कुटुम्ब के समस 
सदस्य अपनी-अपनी आय कुटुम्ब के ज्येष्ठतम पुरुष के हाथों में रख देते थे । 












देवानुरागी होना, सत्यवादी होना, शान्त प्रकृति, दयालु , 
› दयालु, क्षमावान्‌ , 
का शुभचिन्तक होना, दानी होना आदि । इन समस्त गुणों से पूर्ण र 0. 


परिवारों की छाया में परिवारों के पंगु, विकलांग, व्याधिग्रस्त 
के सदस्यों का जीवन पूर्णत: सुरक्षित था । अ नी 
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सम्मिलित परिवार की समस्यायें- आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं । 
एक ओर तो पाश्चात्य सभ्यता ने जीवन-पद्धति को प्रभावित किया और दूसरी ओर 
आर्थिक संघर्ष उठ खड़े हुए । सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन आया । भौतिक सुख 


हि, ही जीवन का एकमात्र सुख मान लिया गया । हम श्रम करेंगे और हमारे श्रम 
का फल हम और हमारे बच्चे ही चखेंगे, यह भाव प्रबल हो गया । प्रत्येक व्यक्ति 
ह| स्वार्थरत हो गया । परिणामस्वरूप सम्मिलित परिवार हमारे लिए सुख का स्वर्ग न 
| रहकर समस्या बन गया । आज तो वृद्ध माता-पिता भी पुत्र के लिए भार बन गये 


हैं, चाचा-ताऊ की तो बात ही दूर है । 
आज हमारे राष्ट्र में भावनात्मक एकता का नारा लगाया जा रहा है । किन्तु 
भावों के जगत्‌ में जब पारिवारिक एकता ही नहीं रहं सकी तो राष्ट्रीय एकता की 


ह| कल्पना भी कठिन है । उलझती हुई आर्थिक समस्याओं ने परिवार के स्नेहसूत में भी 


मत 
कः 
हू 





गाँउे डाल दी । सम्मिलित परिवार विच्छिन्न हो गये । धन ने मन अलग किये और 
तन ने चूल्हे अलग कर दिये, अपने पराये हो गये, सभी स्वार्थ की सीमाओं में घिर 
गये । परिवार में हमें अनुशासन, त्याग, सेवा आदि की शिक्षा मिलती थी गज 
समाज, राष्ट्र-- सभी के लिए आदर्श बना देती थी । आज दुर्भाग्यवश इन गुणों को 


| विकसित करने वाले प्रारम्भिक पाठशालायें दूट चुकी हैं और वे पाठशालायें है 


“सम्मिलित परिवार । 
निराकरण- इस पारिवारिक उलझाव के लिए केवल व्यक्ति ही उत्तरदायी 


नहीं है, किसी सीमा तक सरकार भी उत्तरदायी है । आज विभिन्न संचार माध्यमों से 
भौतिकता एवं अपसंस्कृति का जो नग्न प्रदर्शन किया जा रहा है, वह व्यक्ति को 
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भरण-पोषण भी पति के लिए बोझ हो जायेगा, सन्तान तो व्याधि हो ही गई है 
अत: विभिन्नता होते हुए भी परिवारों की समस्या का निराकरण, अपनी भारतीय 
संस्कृति और परस्पराओ की रक्षा के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। 
प्रश्न 
१. परिवार किसे कहते हैं ? इसका समाज से क्या सम्बन्ध है ? 
२. सम्मिलित परिवार के गुणों का वर्णन कीजिए । 
२. सम्मिलित परिवार के विघटन का कारण लिखिए । इसको रोकने के उपाय 
बतलाइये । 
४. पंचवर्षीय योजनायें क्यों बनाई गईं ? इनसे देश को क्या लाभ हुआ? 
५. राष्ट्रीय एकता किन-किन बातों पर निर्भर करती है, वर्णन कीजिए । 
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भारतीय कुरीतियाँ 
निर्धनता- दरिद्रता भारत के किसानों का भाग्य है । खेतों में सोना उपजाने 
वाले लक्ष्मी के जनक ये कृषक स्वयं निर्धन हैं । लक्ष्मी जन्म तो इनके खेतों में लेती 
हँ, किन्तु फलती-फूलती है धनपतियों के यहाँ । अभाव उनका जीवन है । न शरीर 
पर वस्न, न भरपेट भोजन- यही उनके अथक श्रम का मूल्य है । अंग्रेजों के समय 
से ही दीन-हीन किसानों की झोपड़ियों में दरिद्रता ने जो आसन जमाया तो जैसे वहीं 
समाधिस्थ हो गई, न निकलने का व्रत ले लिया । हमें आजादी मिली, कहने को हम 
आजाद हुए, पर किसानों के जीवन में क्या कोई परिवर्तन आया ? वही दुःख, वही 
संघर्ष, वही निर्धनता । निर्धनता में जन्मे, निर्धनता में पले और निर्धनता की गोद में 
ही चिरनिद्रा में सो जाने वाले किसानों की क्या दुःखमयी कथा है । इनके जीवन से 
दरिद्रता को हटाना होगा, एक क्रान्ति लानी होगी, वैज्ञानिक ढंग से श्रम का समुचित 
उपयोग तथा श्रम का मूल्यांकन, दोनों ही आवश्यक है । किसानों की दरिद्रता भाग्य 
ने नहीं बनायी, बल्कि उनकी स्वयं की दुर्बलताओ ने बनाई है । अशिक्षा, व्यावसायिक 
अज्ञानता, ऋणपरम्परा, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति आदि के कारण ही वह दरिद्र है। 
अतः किसानों को चाहिये कि अपनी दुर्बलताओं को दूर करें और स्वतन्त्र देश के 
सम्पन्न और सच्चे नागरिक बनें । अपने जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ को निकाल दें । 
जब तक भारत के किसानों का जीवन स्तर ऊँचा नहीं होता, वे प्रगतिशील नहीं होते, 
तब तक भारत प्रगतिशील कहलाने का अधिकारी नहीं । परिवार-नियोजन हेतु विवाह 
से उत्पन्न बुराइयों पर प्रकाश डाला जा रहा है । केवल इस बुराई को दूर कर अनेक 
अन्य बुराइयों को जन्म लेने से रोका जा सकता है । 
विवाह- विवाह सर्वाधिक व्यापक संस्कार है । लगभग सभी देशों, सभी | 
जातियों में विवाह का प्रचलन है । विवाह की प्रथा पुण्य है, किन्तु हिन्दु समाज में 
विवाह जीवन के लिए अभिशाप बन गया है । कुछ कुरीतियों के कारण विवाह-प्रथा 
समुन्नत समाज का कलंक है । विवाह प्रथा के तीन दूषित पक्ष निम्न हैं-- 
१. बाल-विवाह २. अनमेल विवाह ३. दहेज की प्रथा 
१. बाल विवाह-पहले लोगों का विश्वास था कि छोटी आयु में यदि कन्यादान कर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८४ 

दिया जाये तो सौ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है । अतः धर्मान्ध हिन्दू # | 
नन्हीं-नन्हीं, नासमझ बालिकाओं को विवाह की अग्नि में होम कर देते थे । इसका 
परिणाम बुरा हुआ । पति-पत्नी एक दूसरे की रुचियों से अपरिचित गृहदाह को जम! 
देते है । स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है । इस कुरीति को मिले 
के लिए “शारदा एक्ट' पास हुआ था, किन्तु फिर भी चोरी छिपे इस प्रकार के बाल: 
विवाह होते रहे । निम्नवर्गीय समाज में तो आज भी इस प्रथा का पूर्ण प्रचलन 
विवाह की यह पद्धति दूषित है । शुक्रनीति में भी लिखा है कि वर-कन्या को विवाह 
के समय वयस्क होना चाहिए । 
२. अनमेल विवाह- हिन्दू समाज में विवाह कराते समय वर-कन्या कै 

आयु के आनुपातिक अन्तर पर भी ध्यान नहीं दिया जाता । ४० वर्ष के पुरुष के साप 
१६ वर्ष को कन्या का विवाह कर दिया जाता है आयु का अन्तर कभी-कभी इससे 
भी ल जाता है । फलस्वरूप समाज में विधवाओं और बाल विधवाओं की 
क ह । हिन्दू समाज में विधवाओं की जो दशा है, किसी से छिपी नहीं । बिना 
किसी अपराध के इन विधवाओं को दु:ख की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया 
जाता है । आजकल भी ऐसे विवाहों की कमी नहीं है । स्त्रियों की शिक्षा के साथ- 
साथ कुछ तो इस दशा में सुधार आया है, फिर भी अभी भी समस्या सुलझी नहीं 

भ rh कारण किसी सीमा तक दहेज प्रथा भी है । 
° हज का प्रथा- विवाह की आर्य पद्धति में कन्या को वस्राभूषणों 
से सुसज्जित कर दान करने की बात मनु महाराज और शुक्राचार्य ने बतायी है, किन्तु 





न जाने कितनी फूल-सी कन्यायें आत्म-हत्या कर लेती हैं । दहेज के अभाव में योग्य 
कन्या का योग्य वर से विवाह नही हो पाता । आज के समाज में, शिक्षित और | 
प्रगतिशील समाज में भी कन्या की केवल एक ही योग्यता है और वह है भारी दहेज | 
यद्यपि वैधानिक रूप से बिल पास करके दहेज वर्जित कर दिया गया ॥ है, किन्तु 
आजकल तो दहेज का बाजार पहले से भी अधिक गर्म है । सच्ची बात तो यह है 
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अक्र समाज में सुधार विधान द्वारा नहीं लाया जा सकता । सुधार मन में लाना होगा, 
न के लोक में लाना होगा । दहेज ने लड़कियों के जन्म को ही माता-पिता के लिए 
रझ बना दिया है । पुत्र और पुत्री में अन्तर ही क्या है । कितने माता-पिता ते दहेज 
ने १ है, इसलिए लड़कियों की शिक्षा में धन व्यय करना मूर्खता समझते हैं । क्योंकि 
. पह देखते हैं कि ऊँची शिक्षा दिलाने के बाद भी दहेज देना पड़ता है, दहेज देने के. 
लिए ऋण लेना पड़ता है । इस प्रकार एक बुराई अनेक बुराइयों को जन्म देती हैं, 
हतः यदि हम समाज को समुन्नत देखना चाहते हैं तो हमें शीघ्र इस कुरीति को 
मिटाना होगा । 

| प्रश्न 

भारतीय कृषक निर्धन हैं, क्यों ? 
किसानों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के उपायों का वर्णन कीजिये । 
विवाह की कुरीतियों पर प्रकाश डालिए । 
। समुन्नत समाज कैसे बनाया जा सकता है ? 
| ५. भारत की प्रमुख कुप्रथाओं का वर्णन कीजिये । 
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भारतीय शासन विधान 
संविधान की परिभाषा-किसी भी संस्था को सुचारु रूप से 
करने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है । सुनिश्चित नियमावली के अभा| 
में न तो व्यवस्था ही रहती है और न प्रगति हो सकती है । परिवार तक में यदि निया 
का पालन न किया जाय तो पारिवारिक एकता और संगठन भी खण्डित हुए बिन 
नहीं रहता, फिर राज्य तो एक विशाल संस्था है, जिसके विविध अंग हैं, राज्य क| 
विविध समस्यये हैं, राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न भी सुलझाने के लि 
हँ । ऐसी स्थिति में व्यवस्था, संगठन, अनुशासन और एकता बनाए रखने के लिगे| 
नियम आवश्यक हैं । 
से किसी भी देश का संविधान देश को सुचारु रूप से संचालित करने वहे| 
नियमों का संग्रह होता है । इस प्रकार “किसी राज्य के ढाँचे को उसका संविधा| 
क हें। i और भी स्पष्ट रूप में संविधान की परिभाषा के लिए यह कहा जा सका | 
तात बा न एक आकार प्रकार तथा संगठन एव 
शर २ अत: में 

बा ल हाला सता तिरै हक हैं।” अत: दिन में निम्नलिखि।| 

. राज्य अ की नीति और उद्देश्य | 

` सरकार के भिन्न-भिन्न अंगों का वर्णन, उनके 

के विवेचन सम्बन्धी नियम तथा उनके अ त 


अलिखित रूप में शासन की व्यवस्था का निश्चय, उनके विविध अंगों के अधिक 


का विवरण तथा उन आम सिद्धान्तों का देश 
की सरकार चलायी जाती है ।” गणय करते हैं, जिनके अनुसार किसी | 
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संविधान की आवश्यकता- संविधान के होने से शासक वर्ग का 
प्रत्येक सदस्य अपने अधिकार तथा कर्तव्य की जानकारी रखता है । इससे वह अपने 
अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकता । वह अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करता है । 
संविधान के रहने से शासक वर्ग की स्वेच्छाचारिता पर एक रोक रहती है । जनता 
भी इस बात को जानती है, अत: जनता भी अपने अधिकार के प्रति सचेष्ट रहती है । 
संविधान के न रहने से सरकार के विभिन्न अंगों के बीच गलतफहमी पैदा होने की 
शंका बनी रहती है और शासक जालिम भी बन जाते हैं, जिससे जनता के अधिकार 
प्री सुरक्षित नहीं रहते । संविधान के रहने के कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका के 
स्वतन्त्रता की रक्षा हो सकती है और न्यायाधीशों को निष्पक्ष होकर न्याय करने का 
अवसर मिलता है। | 

९, लिखित तथा अलिखित- जब संविधान के समस्त नियम, उपनियम, 
धाराएँ आदि एक समय से लेखबद्ध कर दिये जाते हैं तो ऐसे संविधान को लिखित 
संविधान कहते हैं । जिस संविधान का आधार अधिकांशत: रीतिरिवाज एवं परम्पराएँ 
और समय-समय पर पारित विधियाँ होती हैं, तो ऐसे संविधान को अलिखित 
संविधान कहते हैं | 

२. परिवर्तनशील तथा अपरिवर्तनशील (लचीला तथा कड़ा)- 
संविधान में जब संशोधन -परिवर्द्धन सरलता से हो सकते हैं तो ऐसे संविधान को 
लचीला संविधान कहते हैं और जिस संविधान में परिवर्तन कठिनता से हो अथवा 
| किसी विशेष प्रणाली द्वारा हो तो संविधान को कड़ा या अपरिवर्तनशील संविधान 
कहते हैं । 

३. एकात्मक तथा संघात्मक- शासकीय शक्ति का जब केन्द्रीकरण 
होता है और राज्य के विविध प्रशासकीय उपांग उस केन्द्रीय शक्ति के अधीन शासक 
के विविध अधिकारों का उपभोग करते हैं तो उस संविधान को एकात्मक संविधान 
व्यवस्था कहते हैं । शासन की शक्ति का जब विकेन्द्रीकरण हो जाता है और विधान 
द्वारा शासकीय क्षेत्रों का पृथक्करण हो तो ऐसे संविधान को संघात्मक संविधान कहते 
| हे । संघ शासन विधान में संविधान की प्रधानता रहती है और संघीय न्यायालय 
| शासन का संरक्षक रहता है । 


` सं.सा.ज्ञा-७ 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







८८ 
४, विकसित तथा निर्मित संविधान- जिस संविधान का निर्माण कि 
निश्चित समय में न होकर विकास द्वारा होता है, उसे विकसित संविधान कहते हैं॥ 
इंगलैंड का संविधान इसका अच्छा उदाहरण है । निर्मित संविधान वह होता है बे, 
किसी विशेष समय में बनाया जाता है । भारत, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैण्ड, जमर ' 
आदि देशों का संविधान निर्मित है । भारत का संविधान २ वर्ष ११ माह १८ लि 
में बनकर तैयार हुआ और २६ जनवरी सन्‌ १९५० को देश में लागू हुआ। 
शासन पद्धतियाँ- राज्य व्यवस्था के लिए संसार के देशों में कई प्रका 
की शासन पद्धतियाँ प्रचलित हैं । जिसमें प्रमुख है -- १. प्रजातांत्रिक २. राजतन्तरीय 
किन्तु हम यहाँ उन्हीं पद्धतियों का उल्लेख करेंगे जो हमारे संविधान से सम्बन्धि 
हैं। ये हैं प्रजातान्त्रिक पद्धति । इसके अन्तर्गत दो तरह की प्रणाली है । १. संसदीर 
प्रणाली, जो हमारे यहाँ प्रचलित है, एवं २. राष्ट्रपति प्रणाली, जो अमेरिका? 
प्रचलित है । यहाँ हम संसदीय प्रणाली का उल्लेख करेंगे । 
प्रजातात्रिक पद्धति-इस पद्धति में शासन का संगठन जनता के बहु 
पर आधारित होता है । प्रजातन्त्र प्रजा का शासन है, प्रजा द्वारा है, प्रजा के लिए है। 
यह किसी व्यक्ति-विशेष के हित के लिए नहीं- सबका है, सबके लिए है । झ 
प्रणाली में शासक और प्रजा का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है | 
संसदीय पद्धति- संसदीय पद्धति शासन की वह पद्धति है जिरे 
व्यवस्थापिका सभा का ही प्रभुत्व रहता है कार्यकारिणी उसके निर्देशन में ही स 
कार्य करती है । इस प्रणाली में कार्यकारिणी भी दो प्रकार की होती है । एक ॥ 
नाममात्र की, जैसे राज्यों में राज्यपाल, दूसरी वास्तविक, जैसे राज्यों में मन्त्रिमण्डत। 
इस प्रणाली में शासन के समस्त आदेश एवं निर्देश नाममात्र की कार्यकारिणी म ह 
नाम से प्रचलित होते हैं, परन्तु वास्तव में आदेश-निदेश निर्मित होते हैं वास्तर्कि 
कार्यकारिणी द्वारा संसदीय पद्धति में मन्रिमण्डल एक नेता के नेतृत्व में. कार्य कर 





एकमत होकर एक-दूसरे के कार्यों का 
व्यवस्थापिका के सम्मुख करते हैं । ह Me 
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८९ 
॥ संविधान के गुण तथा दोष की कसौटी- अब प्रश्न उठता है संविधान 
॥एवं शासन के सद्‌ और असद्‌ होने का । अच्छे संविधान एवं शासन के सम्बन्ध में 
हमारे धर्मग्रन्यों ने कुछ लक्षण निरूपित किए हैं । अच्छाइयो का अभाव ही बुराई है। 
इन लक्षणों को कसौटी बनाकर हम अच्छे और बुरे शासन का रूपभेद स्थिर कर 
न कते हैं । महाभारत के ९९ वें अध्याय में भीष्म पितामह ने अच्छे शासन के लक्षण 
हैं, जो निम्न हैं-- 

१. शासन को सदा प्रजा की भलाई का काम करते रहना चाहिए । 

२. शासन को सदैव धर्म के आधार पर आधारित होना चाहिए । 

३. शासन को राज्य के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझना 
चाहिए और अन्य के अनुसार दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए । 

४. शासन को देश, काल, बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा की रक्षा करनी 
चाहिए। जो शासन संकटापन्न स्थिति में प्रजा को रक्षा नहीं कर सकता, 
उसका न होना ही अच्छा है । 

५, शासन को प्रजा से कर उसी सीमा तक लेना चाहिए जहाँ तक कि कर 
बोझ न बने, अपरिमित कर लेना अनुचित है । 

६. शासन में योग्यता और विद्रत्ता का सम्मान तथा रक्षा होनी चाहिए । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि शासन का मुख्य कार्य जनता की रक्षा एवं जनता 
का कल्याण है । इस सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति उल्लेखनीय है-- 

''आसु राज प्रिय प्रजा दुखारी, 
सो नृपं अवसि नरक अधिकारी ।'' 
प्रश्न 

१. संविधान का क्या अर्थ है ? उसकी व्याख्या कीजिए । 

२. संविधान की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए | 

३. संबिधान के विभिन्न भेदों का वर्णन कीजिए । 

४. संविधान के गुण-दोषों को कैसे जान सकते हो ? 

| ५. भारतीय संविधान की विशेषताओं को बतलाइए । 
६. हमारे देश में शासन की कौन-सी प्रणाली लागू है ? 


0) a ८2, 
९९? 0000 Dd 
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भारतीय संविधान के मौलिक लक्षण ._; 
काल की कठोर आवश्कयतायें ऋषियों, मनीषियों, विचारको ओर नेते 
को जन्म देती हैं । भारत में परतन्त्रता काल में अनेकानेक महान्‌ विभूतियों नु जम्‌ 
लिया। स्वतन्त्रता मनुष्य का जन्तसिद्ध अधिकार है । अतः इसे ही मूलमन्त्र 
भारत की महान्‌ आत्मायें परतन्त्रता की शृंखलाओं को तोड़ने के लिए व्युकलहे। 
उठी । स्वतनत्रता-संग्राम छिड़ पड़ा और भारत की चिरवन्दित विभूतियाँ जीवन 
विविध क्षेत्रों में, जैसे- शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति में क्रान्ति लाने के म 
सक्रिय हुई । इन विभूतियों में उल्लेखनीय नाम हैँ-- सर्वश्री राजाराममोहन रप: 
दादाभाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बैनजीं, महादेव गोविन्द ग 
बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय, अरविन्द घोष, सुभाषचन्द्र बोः 
. गोपालकृष्ण गोखले, पं० मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरु, विपनचन्द्र पह 
सरदार बल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू । इन विभूतियों की सहायता र 
की नौका चल पड़ी । इस नौका के कर्णधार बने महात्मा गाँधी और उनके 
पं० जवाहर लाल नेहरु । विद्रोह के तूफानों को पार कर अन्त में यह नौका 
र पर पहुँच गई । महात्मा गाँधी का स्वप्न, भारत के नेताओं की साधना 
| 
१५ अगस्त, सन्‌ १९४ का प्रभात हमारे लिए स्वतन्त्रता का 
लाया। स्वतन्त्र होने के साथ ही भारतवासियों पर एक आदर्श संविधान निर्माण 
का कर्तव्य आ पड़ा । २९ अगस्त, सन्‌ १९४७ से ही भारत के प्रतिनिधियों ने 
अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान की रूपरेखा बनाना आरम्भ किया गै 
२१ फरवरी सन्‌ १९४७ को संविधान की रूपरेखा विचार-विमर्श के लिए सं 
सभा में प्रस्तुत की गयी और २५ नवम्बर, सन्‌ १९४७ को अन्तिम रूप में सं 
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९१ 
० संविधान की विशेषताएं- भारतीय संविधान संसार के अच्छे और 
आदर्श संविधान की कोटि में रखा जा सकता है । इस संविधान की विशेषताएं. 
म्नलिखित प्रकार की हैं- , | 
र & १. लिखित तथा निर्मित संविधान-हमारा संविधान लिखित तथा 
त संविधान है । लिखित का अर्थ है संविधान का लिखा हुआ होना और निर्मित 
हा अर्थ है कि इसे एक निश्चित समय के अन्दर बनाकर तैयार किया गया है । इसमें 
दे षन करने का भी प्रावधान है । इसे संसद में उपस्थित और मतदान देने वाले 
दस्यो के २/३ बहुमत से और कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत से संशोधित किया 
॥। सकता है । राज्यसंबन्धी विषयों में यह संशोधन आधे राज्यों की विधानसभाओं 
स्वीकृति पर ही हो सकता है: ७ 
/ २, विशाल लेख- भारतीय संविधान विश्व के लिखित संविधानों में 
सर्वाधिक विशाल है । संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ७, कैनेडा के संविधान 
१५३ अनुच्छेद हैं । भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या २९५ है और इसमें 
८ परिशिष्ट हैं । इसमें देश की सारी वैधानिक विधियाँ दर्ज हैं । ४ २वाँ संविधान 
(संशोधन के पश्चात्‌ तो इसके आकार में अभूतपूर्ण वृद्धि हुई है । 
३, प्रजातान्त्रिक संविधान- भारतीय संविधान प्रजातान्त्रिक है और 
संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है और जनता 
प्रतिनिधियों द्वारा संचालित है । व्यवस्थापिका सभा जनता के प्रतिनिधियों की सभा 
है । उसे शासन में विधान द्वारा सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है । कार्यकारिणी 
का गठन एवं संचालन व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर करता है । लोकसभा 
(व्यवस्थापिका) मंत्रिमण्डल के विरुद्ध कामरोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव तथा 







४. राष्ट्रीय एकता का प्रतीक- सम्पूर्ण देश के लिए एक ही संविधान 
है और एक ही नागरिकता है । केन्द्र और राज्यों की शासन-व्यवस्था एक ही संविधान 
पर आधारित है । संघ में सम्मिलित राज्य किसी भी परिस्थिति में अपना स्वतन्त्र 
संविधान नहीं बना सकते । भावात्मक एकता बनाये रखने के लिए नागरिकता को 
| राष्ट्रव्यापी बनाया गया है । राज्यगत नागरिकता का कोई महत्त्व नहीं है । किसी भी 
नागरिक देश के किसी भी क्षेत्र से निर्वाचन में अभ्यर्थी हो सकता _ 


भारतीय क्षेत्र का 
((,-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९२ 
. है । एकता को सुदृढ़ करने के लिए ही हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया है। 
राष्ट्रपति को संकट-कालीन घोषणा का अधिकार इसी हेतु दिया गया है । इं 
नागरिकता का समावेश भी इसी एकता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है 
प्रान्तों को संघ से अलग होने की आज्ञा नहीं है । यह प्राविधान भी एकता की ख़! 
के लिए किया गया है | 
७ ५, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना- भारतीय संविधान में धर्मनिफे| 
राज्य की स्थापना की गई है । धर्मनिरपेक्ष का अर्थ, धर्म का अभाव या अधार्मिका! 
नहीं है वरन्‌ इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को राजकीय मान्यता नहीं प्रक 
करेगा, धर्म का न तो विरोध करेगा और न प्रोत्साहन देगा । प्रत्येक व्यक्ति अपरे 
अपने धर्म-पालन के लिए स्वतन्त्र है, पर राजधर्म कोई नहीं है । किसी भी धर्म 
पक्षपात नहीं किया जाता । (धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धार्मिक क्षेत्र में शासन 


तटस्थता । नौकरी-सुविधा या अन्य क्षेत्र में धर्म के कारण कोई भेद-भाव नहीं है 
सकता । 








की अपेक्षा केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और इसमें उत्तरदायित्व त 


१. संकटकालीन विशेष अधिकार । 
२. समवर्ती सूची सम्बन्धी विशेष अधिकार 
३. राज्यों की प्रार्थना पर प्राप्त अधिकार । त 


१. सकटकालीन विशेष अधिकार - २ दे 
के किसी भूभाग की शान्ति भंग हो जाती है या बाग ET 


सम्भावना 
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| है या आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार को राज्य के शासन क्षेत्र 
| में हस्तक्षेत्र करने का अधिकार है। | 
| | २. समवर्ती सूची सम्बन्धी विशेष अधिकार- साधारणतया केन्द्रीय 
| सरकार उन्हीं विषयों पर विधि या कानून बनाती है जिसका उल्लेख विधान की केन्द्रीय 
सूची में है और राज्य सरकार राज्यसूची में दिये-गए विषयों पर विधि बनाती है । 
३/समवतीं सूची में ऐसे विषय दिये गये हैं जिन पर केन्द्र और राज्य दोनों को विधि 
त। बनाने का अधिकार है । परन्तु यदि कभी केन्द्र और राज्य दोनों ही किसी एक विषय 
7 पर विधि बना दें तो मान्यता केन्द्र की विधि को मिलेगी और राज्य द्वारा बनाई गई 
| विधि अमान्य समझी जायेगी । 
| ३. राज्य की प्रार्थना पर प्राप्त अधिकार- राज्य आवश्यकता पड़ने 
पर एकान्तिक या सम्मिलित रूप में अपने विषयों में से किसी पर यदि केन्द्र से विधि 
| बनाने की प्रार्थना करे तो केन्द्र उसकी व्यवस्था कर सकता है । 
७, संयुक्त निर्वाचन पद्धति- संविधान में साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति 
॥ को स्थान नहीं दिया गया है । अंग्रेजों ने भारत की एकता नष्ट कर अखण्ड राज्य 
१| करने के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जन्म दिया था । इस पद्धति का जो 
परिणाम हुआ, किसी से छिपा नहीं है । भीषण हत्याकांड, अमानवीय कृत्य, देश 
| के विभाजन के बीज इस साम्प्रदायिक पद्धति में ही छिपे थे । अब सभी लोग चाहे 
| वे हिन्दू हों या कोई अन्य सम्प्रदाय के हों, एक साथ समान रूप से प्रतिनिधि चुनते 
| हे । इस पद्धति को संयुक्त निर्वाचन पद्धति कहते हैं । भारत में बहुत-सी जातियाँ 
|| पिछड़ी हुई हैं । ऐसी दलित जातियों के उत्थान करने के विचार से कुछ स्थान सुरक्षित 
॥ कर दिये गये हैं, जिनकी सर्वोदय के लिए आवश्यकता है। 
यह अधिकार नहीं है, इनको कानून द्वारा माप्त नहीं किया जा सकता । 
इनको तो लोकहित में सरकार अपनाती है। इन निर्देशों के अन्तर्गत सरकार से यह 
आशा की जाती है कि वह अपनी आर्थिक व्यवस्था इस रकार चलायेगी पि थोड़े 
से पूँजीपतियों के हाथ में धन केन्द्रित न हो । स्री और पुरुषों की मजदूरी में भेदभाव 
नहीं करेगी, १४ वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करेगी, 
गऊहत्या को रोकेगी, प्राचीन स्मारकों की रक्षा करेगी, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित 
करने क प्यास करेगी । सरकार निरन्तर लोगों को गरीबी-रेखा से ऊंचा उठाने का 
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` प्रयत्न करेगी, गरीब हरिजनों, पिछड़े हुए वर्गों की भलाई के लिए कानून बनायेगी। 


राज्य बुढापे-बीमारी और अपंग होने पर उचित सहायता करेगा | 

८. नीति-निर्देशक तत्त्वों का समावेश - संविधान में कुछ नीति- 
निर्देशक तत्त्वों का समावेश किया गया है । इन नीति-निर्देशक तत्त्वों के आधार फ 
राज्य की नीति निर्मित होती है, किन्तु फिर भी इनका पालन करना वैधानिक रूप गे 
अनिवार्य नहीं किया गया है । यह एक ऐसी विशेषता है जो अपने आप में हु 
महत्त्वपूर्ण है । 

९. मूल अधिकारों का प्रवर्तक तथा पोषक- संविधान में नागरिके 
के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है । सच्चे प्रजातन्त्र को जन्म देने के लिए 
संविधान द्वारा नागरिकों को-कुछ अधिकार मूल रूप से मिलना आवश्यक है । े 
न प्रत्येक नागरिक के हृदय में राजनीतिक चेतना जागृत करने में सहायक 

| 

हमारे संविधान के अनुसार लोगों को समानता, स्वतन्त्रता, धार्मिक 
स्वतन्त्रता, सास्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी स्वतन्त्रता, शोषण के विरुद्ध गुहार कसे 


को स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति अर्जित करने की स्वतन्त्रता के अधिकार प्राप 


है हु देश में १८ वर्ष के प्रत्येक नर-नारी को वोट देने का अधिकार दिय 
१०, स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना- स्वतन्त्र न्याय-व्यवस्त 
ह भारतीय संविधान की महत्त्वपूर्ण विशेषता है] भारतीय न्यायालग 
न का संरक्षक है | उसे यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि केन्द्र, राज्य या व्यर्ति | 
द्वारा संविधान का उल्लंघन होने पर वैधानिक उपचार का प्रयोग करे । | 
Er स्वतन्त्र न्याय की रक्षा करने के लिए न्यायालयों को कार्यपालिका से अल| 
कर छ किया गया है । सारे देश में एक से कानून बनाये गये है। 
न्यायाधिपतियो की योग्यता, नियुक्ति का ढंग, वेतन इत्यादि सब कुछ निश्चित क 
दिया गया है और राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप इस सम्बन्ध में वर्जित है । 
नागरिक के मूल कत र हिस सन्‌ १९७६ से तित 
Dba [ गया है । नागरिकों के मूल कतर 
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| १. संविधान का पालन हो और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और 
राष्ट्रगान का आदर करें । 
२. स्वतन्त्रता के लिए हमारे आन्दोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो 
को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें । 
|| ३. भारत की प्रभुता,एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण 
रखें । 
देश की रक्षा करें और आवाहन किये जाने पर राष्ट्र को सेवा करें । 
|| ५. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का 
निर्माण करें । धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव 
| से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो खियो के सम्मान के विरुद्ध हैं। 
| ६. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महततव और उसका 
परीक्षण करें । 

| ७. वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा 
| प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें.। ॒ 


९५ 


८. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का 
विकास करें । वि है 
२, सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें ।. 
| १०. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास 
| करें, जिससे राष्ट्र बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊँचाइयों को छू ले A 
स्वतन्त्र अभिकरणों की स्थापना- स्वतन्त्रता को सुदृढ़ करने के लिए 
और निश्चित स्वतन्त्र चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना और 
| राजकीय वित्त पर नियन्त्रण रखने कें लिये महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गयी 
है । ये पद सरकार के अधीन नहीं रखे गये है । केवल संसद ही विशेष बहुमत से 
| इन्हें हटा सकती है । एक लोकसेवा आयोग भी गठित किया गया है ताकि निष्पक्ष 
रूप से योग्य व्यक्ति चुने जा सके । इस आयोग की संस्तुति पर ही सरकार को 
नियुक्तियाँ करना अनिवार्य है । इनका कार्यकाल, वेतन आदि सुरक्षित किया गया है, 


ताकि ये निष्पक्ष होकर अपना कार्य कर सकें । 
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:९१. गणतन्त्र राज्य की स्थापना- इस संविधान के द्वारा भाएत।, 
गणतन्त्र की स्थापना की गयी है । इसमें देश का शासन जनता के हित में, जन 
के द्वारा होता है । ब्रिटिश शासन में यह व्यवस्था नहीं थी । सभी प्रकार के के 
भावों का अन्त कर दिया गया है । देश का कोई भी नागरिक योग्यता के द्वारा ज़ 
की इच्छानुसार राज्य के ऊँचे पद पर निर्वाचित हो सकता है । ! 
१२. महिला अधिकार- हमारे संविधान ने महिलाओं को भी पुसे 
समान प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान किया है । इससे लाभ यह हुआ है 
खनियाँ भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना विकास कर रही हैं । विदेश सेवा में भी वे ऊंचे 
ऊंचे पद को सफलतापूर्वक प्राप्त कर रही हैं । | 
भारतीय संविधान की इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर यह कहा 7 
सकता है कि भारतीय संविधान संसार के संविधानों में अपना प्रमुख स्थान रखताहै॥| 
हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसे आदर्श और पूर्ण बनाने का प्रयास किया है| 
इस संविधान पर हमें गर्व है । यह भावी पीढ़ियों के लिए लाभप्रद तथा पथः प्रद 


सिद्ध होगा । हमारा नया संविधान इतना विस्तृत और विशाल है कि विश्व में इस 
कोई अन्य उदाहरण नहीं है . 


प्रश्न 
200 संविधान की विशेषताएँ लिखिए | 
भारतीय संविधान में केन्द्र को कैसे सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया गया है ! 
साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति से क्या तात्पर्य समझते हो ? 
* गणराज्य की स्थापना का क्या अर्थ है ? 
५. भारतीय संविधान क्यों आदर्श संविधान कहा जा सकता है ? 


०९ १८०० १७ टूर 
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SS अध्यायः 
| नागरिक और मौलिक अधिकार 
व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिये प्रत्येक नागरिक को कुछ आधारभूत 
सुविधाओं की आवश्यकता होती है । इन सुविधाओं में से कुछ को व्यक्ति स्वयं 
अर्जित करता है और कुछ को समाज और राज्य प्रदान करता है । व्यक्तित्व का 
र्वांगीण विकास इन्हीं सुविधाओं पर निर्भर करता है । जितनी अधिक सुविधाएँ होती 
हैं उतना ही अधिक विकसित व्यक्तित्व होता है । व्यक्ति का विकास समाज का 
विकास है और समाज का विकास राष्ट्र का विकास है 
भूल अधिकार का अर्थ- व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं 
को जब किसी संविधान के अन्तर्गत लेखबद्ध कर दिया जाता है.तो उसे मौलिक या 
मूल अधिकार कहते हैं । इस मौलिक अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति समस्त सुख- 
| सुविधाओं का वैधानिक मान्यता प्राप्त उपभोक्ता है दूसरा तात्पर्य मूल अधिकार का 
| यह है कि मौलिक अधिकार नागरिक जीवन की वे आवश्यक शर्तें हैं जो व्यक्ति के 
| विकास के लिए और उनकी प्राकृतिक शक्तियों के पनपने तथा विकसित होने के लिए 
राज्य की ओर से नागरिक को प्राप्त होती हैं और लोक अधिकारों के समावेश के 
कारण मौलिक अधिकारों को संविधान में दो उद्देश्यों से एकबद्ध किया. गया है 
| इसका पहला उद्देश्य तो नागरिकों को कार्यपालिका के अनुचित-हस्तक्षेप से रेंक्षण 
और दूसरा, नागरिकों की विधानमंडलों से रक्षा । यदि विधानमंडल ऐसे निर्यम बनाते 
हैं जो. मौलिक अधिकारों की आत्मा के विपरीत हो तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैध 
घोषित किया जा सकता है । 
संविधान के मूल अधिकार- इस प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक 
नागरिक को राज्य की ओर से लिंग, जाति, धर्म सम्बन्धी भेद-भाव को त्याग कर 
दिये जाते हैं । यह प्रथम अवसर है जब ऐसे अधिकार हमारे नवनिर्मित संविधान के 
अनुसार हम भारतीयों को दिये गये हैं । इन सुख-सुविधाओं का अपहरण पर 
न्यायालय के माध्यम से उन्हें पुनः प्राप्त कर लेने का अधिकार भी संविधाः में है । 
हमारे संविधान ने जो मौलिक अधिकार प्रदान किये है वे निम्नलिखित है-- 
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१, समानता का अधिकार । 

२. स्वतन्त्रता का अधिकार । 
३. शोषण के विरुद्ध अधिकार । | 
४, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार । व 
५, सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार । प 
६, सम्पत्ति का अधिकार । 


७, संवैधानिक उपचारो का अधिकार । | 
१. समानता का अधिकार - भारत का प्रत्येक नागरिक समान है चहे. 
वह किसी भी जाति का हो, किसी लिंग, किसी भी धर्म का हो | साधारण श्रमजीवी. 
से लेकर प्रधानमन्त्री तक न्याय के सम्मुख समान है । प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय - 
सेवा के समान अवसर और अधिकार प्राप्त हैं सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग का | + 
सबको समान अधिकार है । | 
इन अधिकारों का नागरिक जीवन में बहुत महत्त्व है । इस अधिकार के २ 
अन्तर्गत नागरिकों तथा बच्चों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । बेगार खत्म - 
कर दिया गया है । | 
/२ * स्वतन्त्रता का अधिकार- इस अधिकार के अन्तर्गत वह समस्त 
SR भदान की गई हैं जो किसी भी व्यक्ति की छिपी हुई शक्तियों को प्रकाश 
मालती हँ, जैसे विचार करने की स्वतन्त्रता, संघ बनाने की स्वतन्त्रता, भ्रमण कसे ' : 
पा व्यवसाय की स्वतन्त्रता, पारिवारिक जीवन को बिताने की स्वतन्रता | 
इन अधिकारों पर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के हित मे | 
सरकार उचित रुकावरें लगा सकती है । इसलिए हैं | 
असीमित नहीं है । इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अधिकार पु 
| का शोषण के विरुद्ध अधिकार- विदेशियों के शासन-काल मेँ | 
हाहा दा था गा श्रमजीवियों से बेगार लेकर, अबलाओं का क्रय-विर्कय 
बैठे आदि दस से में धन्धों में लगाकर जिसमें वह स्वास्थ्य और आयु दो 
है। सा का संतिधान ने शोपण के विरुद्ध अधिकार के अन्तर्गत नेष कर दि 
यह उचित रुकावट लग सकती है । पर ये रुकावटें उरि 
। 
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है या नहीं, इसकी व्याख्या न्यायालयों के पास है । यदि न्यायालयों ने उन समावेशों 
बने उचित न माना तो सरकार को ये रुकावटें हटानी पड़ती हैं । 
| ये स्वतंत्रताएँ बिना रोक के प्रयोग में नहीं लाई जा सकतीं । सार्वजनिक 
व्यवस्था की विनम्रता और शिष्टाचार की रक्षा करने के लिए सरकार इन अधिकारों 
पर कोई भी उचित रुकावट लगा सकती है । अपमानजनक लेख या भाषण अथवा 
न्यायालय के प्रति व्याप्त घृणा या उनका प्रचार करने पर सरकार ने उचित रुकावट 
नागरिकों की स्वतन्त्रता पर लगाई है । इसी प्रकार राज्य व्यापार, कामकाज या 
व्यवसाय पर सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित रुकावट के लिए संविधान संशोधन 
अधिनियम के साथ सम्पत्ति के आधार से मौलिक अधिकारों को नियंत्रित कर दिया 
| गया है । रुकावटें केवल कानूनी अधिकार-मात्र रह गयी हैःकइसी अधिकार के 
| अन्तर्गत छूआछूत को भी वर्जित कर दिया गया है । पिछड़ी जातियों के उत्थान के 
॥ लिए विशेष सुविधाएँ एकत्रित करना उचित रक्षण नहीं है । 
` „= ४. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार- संविधानं ने भारत को धर्मनिरपेक्ष 
ह | राज्य घोषित कर नागरिको को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दी है । किसी 
[| नागरिक को किसी धर्म का प्रचार एवं पालन करने में कोई बाधा नहीं है । बस एक 
' ही सीमा है और वह यह है कि एक धर्म दूसरे की धर्म-साधना में बाधक न हो, न 
{| धर्मगत आक्षेप हो और न संघर्ष । 
[| ५, संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार शरत के प्रत्येक 
है नागरिक को अपनी-अपनी संस्कृति की छाया में मानसिक और बौद्धिक शक्तियों के 
| ' विकास का अधिकार संविधान ने प्रदान किया है । भारत विशाल देश है, अत: विविध 
' संस्कृतियों का संगम होना स्वाभाविक है । यों तो भारतीय संस्कृति एक है, इस एक 
| में भी अनेक सांस्कृतिक धाराएँ हैं । विभिन्न जातियों का अपना -अपना इतिहास है, 
`| साहित्य है, संस्कृति है । इन सबको अपने-अपने ढंग से सुरक्षित एव जीवित रखने 
। के लिए न केवल विधान ने अधिकार दिया भत्युत सुविधाएँ भी दी हैं, जो राजकीय 
| सहायता के रूप में प्राप्त होती है । प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी विभेद के शिक्षा- 
संस्थाओं में किसी भी श्रेणी की शिक्षा ग्राप्त करने का अधिकार है । 9 023 
इन अधिकारों का भी बड़ा भारी महत्त्व है और यहाँ पक हमारा स 
सोबियत संघ से मिलता-जुलता है, जहाँ विभिन्न राष्ट्रीयताओ को भी सांस्कृतिक 


स्वतन्त्रता दी गयी है । 
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६. सम्पत्ति का अधिकार- सम्पत्ति जीवन का एक महत्त्वपूर्ण आधार क्ष 
है । सम्पत्ति के अभाव में सुख दुर्लभ हो जाता है । प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति के ए 
अन्तर्गत चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियाँ शामिल हैं । यदि कभी | 
सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार व्यक्ति की सम्पत्ति लेगी भी तो विधि बनाकर य 
लेगी और उसका मूल्य (मुआवजा) भी चुकायेगी । ४ 

दी ७, संवैधानिक उपचारों का अधिकार- जिस प्रकार जल कहने से 
प्यास नहीं बुझता, भोजन शब्द का उच्चारण कर भूख नहीं मिटाई जा सकती उसी | 
प्रकार अधिकारों को सूचीबद्ध कर देने अथवा वैधानिक रूप दे देने से ही उनका | 
उपयोग नहीं हो जाता । उपयोग का सम्बन्ध प्रयोग से है और प्रयोग का पथ | 
कठिनाइयों से क है । अधिकार के उपयोग में बाधा भी पड़ सकती है । अतः | 
नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देकर इन्हीं बाधाओं से निराकरण त म 
अवसर दिया गया है #यदि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में उपाय | 
FT के मूल्य का कोई महत्त्व नहीं होता, क्योंकि शासक वर्ग | 
क i हो ऊँठाराधात किया करते हैं । इसे संवैधानिक प्रतिकार | 

संविधान में सन्निहित मूल अधिकार जनतन्रीय शासन प्राण हे। | 
अजातन्त्र में जनता का जो महत्त्व है वह इन अधिकारों से प्रकट fd | 
मूल अधिकार प्रदान किये हैं उसको चिरस्थायी रखने के लिए यह भी आदेश दिया 
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रक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है । उन आदेशों का पालन करना 


केरकार के लिए भी आवश्यक है । 
|| अतः ये मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक जीवन में विशेष महत्त्वपूर्ण 


। हैं हैं 
र थान रखते हैं । ये जनता की वास्तविक स्वतन्त्रता के आधार हैं । 


प्रश्न 
$| १. नागरिक के मूल अधिकार से क्या अर्थ समझते हो ? 
भारतीय संविधान में नागरिकों के कौन-कौन से मूल अधिकार स्वीकृत हँ? 


| २. 

।। ३. मौलिक अधिकार का अपहरण होने पर उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता 
[ है? 

| ४. “भारतीय संविधान का भारतीयों के जीवन में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है" 

त इस कथन की व्याख्या कीजिये । | 


। ५. “स्वतन्त्रता का अधिकार” के अन्तर्गत नागरिकों को कौन-कौन से 
| अधिकार दिये गये हैं ? 


। | 
० 
©, > A 
९७5० ° ०७० 


CT नकि I जनम कम ...-..++ आनक लन 


PY |. 
Seem 
। | 
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केन्द्रीय कार्यकारिणी (राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति) | 

र हा कि उ द्वितीय खण्ड में “भारत संघ में राज्यों का शासन” पाठ 

अन्तर्गत शासन के मुख्य अंग' अनुच्छेद में बताया जा चका है व 

त | नु | चुका हे कि सरकार कै 

१. विधान-मण्डल (व्यवस्थापिका -सभा) 

२. कार्यपालिका (कार्यकारिणी ) 

३. न्यायपालिका । | है 

यहाँ केन्द्रीय सरकार के प्रथम दो अंगों की बनावट रचना या गठन नि 
2 2 ठन तथा. 

ल का वर्णन करेंगे । संघ की न्यायपालिका का वर्णन द्वितीय खण्ड में किया गया. 

[ कार्यकारिणी-कार्यकारिणी शासन-व्यवस्था का एक र 
कार्यकारिणी द्वारा ही शासन-प्रबन्ध होता में a ॥ 
ad है । केन्द्र में भी कार्यकारिणी का गठन उसी [ 

[ कार्यकारिणी के मुख्य अंग- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद्‌ 
यकारण के मख्य अं ह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद 
प्रणाली में Ce कप बा त पातित ह 
समा शपति केवल अलंकरणाध्यक्ष ही होता है । अर्थात्‌ यह कार्यकारिणी की + 
म । राष्ट्रपति देश का प्रधान और देश की सुरक्षासेना का भी प्रधान अधिकारी 

अ से 2. देश का शासन चलता है । | 
धान में कोई ऐसी धारा नहीं है जिसके | 

अनुसार राष्ट्रपतिं | म 

की सलाह को मानने के लिये विवश हो, परन्तु यह आशा की जाती है हः 


कि भास्त में स्वस्थ परम्परायें 
वैधानिक प्रमुख बन जाएगा न हो जायेंगी और राष्ट्रपति सब विषयों का एक | ज 


राष्ट्रपति पद के योग्यतायें के 
प्रत्याशी होने के लिए लिए आवश्यक योग्यतायें - राष्ट्रपति पद का | ज 


ए किसी निम्नलिखित | 
का होना आवश्यक है "सकत में निम्नलिखित तीन प्रकार की योग्यताओं क्‍ भ 
व 
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१, भारत का नागरिक होना | 
। २. ३५ वर्ष.की अवस्था का पूर्ण होना । 
३. उन समस्त योग्यताओं का होना, जो संघीय व्यवस्थापिका सभा के प्रथम 
५ सदन (लोकसभा) की सदस्यता के लिए आवश्यक मानी गई हैं । 
। ४. किसी भी सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति 
निर्वाचित होने के योग्य नहीं समझा जाएगा । 
| राष्ट्रपति का निर्वाचन-राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन पर आधारित होती 
है । इस सम्बन्ध में निर्वाचन की जिस प्रणाली को अपनाया गया है । वह अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन प्रणाली है । अप्रत्यक्ष निर्वाचन की इस प्रणाली में जनता द्वारा प्रत्यक्ष 





| स्वर्गीय देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद 


निर्वाचन नहीं होता । वरन्‌ जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन होता है । राष्ट्रपति 
` के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं । व्यवस्थापिका सभा के 
| मनोनीत सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते । 

| इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और प्रत्याशी को स्पष्ट 
' बहुमत या निरपेक्ष बहुमत प्रप्त करना होता है । इस चुनाव में राज्यों के विधायकों 
| के मत का मूल्य अलग-अलग होता है । इस मूल्य को निकालने के लिए राज्य की 
| जनसंख्या में विधानसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है और 
| भागफल को पुनः एक हजार से बाँटा जाता है । भजनफल प्रत्येक विधायकों के मतों 


की संख्या होती है । | 


| से.सा.ज्ञाह८ 0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०४ 


राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने वाले लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्ये 
के मत का मूल्य निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र अपनाया जाता है । 
उदाहरण- यदि किसी राज्य के कुल निर्वाचन विधायकों की संख्या 
४३० हो और उसकी आबादी ६ करोड़ १४ लाख ९० हजार हो तो वोटों का मत 
निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र अपनाया जाता है । | 
६१४९०००० १ 
४३० १००८ (“२ 
अतः उस राज्य के विधायकों को १४३ मत देने का हक हो जाता है। 
क ल काको के कुल मत | 
संस ने हुए कुल सदस्यों की संख्या का स्पष्टीकरण-- मान 
लिया कि विधानसभाओं के कुल मत तीन लाख ४५ हजार २५१ हैँ और संसद के 
दोनों सदनं में चुने हुए सदस्यों की संख्या ७९९ हे।'तो इसके अनुसार संसद के 


त्येक सदस्य को ४९९ मत देने का अधिकार होगा । सन्‌ १९८१ के निर्वाचन में ` 


विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य निम्नांकित था-- 


राज्य का नाम मतों की मूल्य संख्या 
तमिलनाडु १७६ 
त्रिपुरा १६ 
उ० 9 २०८ 
प० बगाल १५१ 
आन्त्र प्रदेश १४८ 
अरुणाचल १६ 
आसाम 
बिहार न 4 
गोवा र 
गुजरात १४७ 
मास ११२ 
ल प्रदेश ५१ 
जम्मू-कश्मीर ८३ 
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कर्नाटक १३१ 
करल १५२ 
म० प्र० ८ १३० 
महाराष्ट्र १७५ 
मणिपुर १८ 
मेघालय... १९ 
मिजोरम ८ 
नागालेण्ड ९ 
उड़ीसा १४७ 
पंजाब ११६ 
राजस्थान १२९ 
सिक्किम ७ 
झारखण्ड 

छत्तीसगढ़ 

उत्तरांचल 


उपर्युक्त सूची से यह विदित होता है कि उत्तर प्रदेश के विधायकों के मत 
का मूल्य सबसे अधिक है और सिक्किम का सबसे कम । क 

मूल्य निकालने का औचित्य - भारतसंघ मेँ:छोटे-बड्ड, अधिक और 
कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। यदि सभी राज्यों को बराबर मत देने का अधिकार 
दिया गया होता तो यह बड़े राज्यों के साथ अन्याय होता । इस प्रणाली से अपने- 


अपने राज्यों की जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर मतों के मूल्य निकालने के 


कारण एक न्यायसंगत व्यवस्था को जन्म दिया गया । 

राष्ट्रपति का प्रथम निर्वाचन सन्‌ १९५२ में हुआ और डॉ० राजेद्धप्रसाद 
को ५० लाख ७४ हजार मत प्राप्त हुए । डॉ० राजेन्द्र्रसाद को कुल मतों का ८४% 
मत प्राप्त हुआ और सन्‌ १९५७ में डॉ० राजेन्द्रप्रसाद भारत के दुबारा राष्ट्रपति चुने 
गये | सन्‌ १९६२ में डॉ० राधाकृष्णन को ५ लाख ५६ हजार ६१ मत म्राप्त हुए। 
वह ११ मई १९६२ में दूसरे राष्ट्रपति हुए। ९ मई, सन्‌ १९६७ को डॉ० जाकिर 
हुसेन भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए। २५ मई, सन्‌ १९६९ को उनका हृदय की गति 
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१०६ 
रुकने से देहान्त हो गया और उपराष्ट्रपति श्री वी०वी०गिरि कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित 
किये गये । १० अगस्त, सन्‌ १९६९ को श्री वी० वी० गिरि भारतीय गणराज्य 
- के चौथे राष्ट्रपति चुने गये । उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस के उम्मीदवार 
श्री नीलम र रेड्डी को १४ हजार ६५० मतों से पराजित किया | की 
हमारे चवे राष्ट्रपति का चुनाव १७ अगस्त, सन्‌ १९७४ को हुआ और था 
फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । उनका ११ फरवरी, सन्‌ १९७६ 
को देहावसान हो गया और उनके स्थान पर श्री वासप्पा दानप्पा जत्ती ने जो उस समय 
उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति पद का कार्यकारी कार्यभार सम्भाला । इनके बाद नीलम 
नि रेड्डी भारत के राष्ट्रपति चुने गये । संजीव रेड्डी भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो 
ध चुने गये | उनके बाद ज्ञानी जेलसिंह भारत के राष्ट्रपति चुने गये । । 
यो ज्ञानी जैलसिंह के अवकाश ग्रहण के उपरान्त श्री आर० वेंकटरमन तथा 
कप 3० शकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । तत्पश्चात्‌ श्री के० आर० हि 
लि राष्ट्रपति चुने गए, श्री ए० पी० जे० अब्दुल कलाम हमारे वर्तमान; 59 
ट्रपात हं । डाँ० राजेन्द्रप्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने वेतन के रूप में स्वेच्छा हम 


के बाद ३० हजार रु० सालान पेंशन 
पा द 
याक न ति विधान था, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर तीन ह्म 
रा 
असेत क | अछि रही का कार्यकाल साधारणतया ५ वर्ष पर को 
सता है। #पति पद के लिए कई बार भी निर्वाचित हो 
आश्रय 

स्केल, । इसके अतिरिक्त उनको बहुत से भत्ते भी दिये जाते वेतन. 
भोक नही करता ए एक भव्य भवन निःशुल्क दिया गया है | राष्ट्रपति कभी अकेले . 

ता । उसके भोजन का भार भी सरकार वहन करती है । पद से भर्त्या 


मिलती है । 
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पित दिल्ली में राष्ट्रपति के भवन की साज-सज्जा को देखकर कोई यह कल्पना 

॥ नहीं कर सकता कि यह उस देश के राष्ट्रपति का भवन है जहाँ साधारण तौर पर 
वार को पेट भर भोजन और वस्र का अभाव है । जनता और शासकीय अध्यक्ष 
` जीवनस्तर में यदि समता नहीं हो सकती तो इतनी अधिक विषमता भी नहीं होनी 

ए रहिए । महात्मा गाँधी राष्ट्रपिता बने,अपने त्याग और तपस्या से जीवन के अन्त तक 

2 अर्धनग्न ही रहे । उन्होंने केवल एक वस्र धारण किया, क्योंकि भारत की साधारण 
[नता के पास शरीर ढंकने के लिए उससे अधिक वस्न नहीं है । भारत की महिमा, 
[रिमा का आधार सनातन काल से ही त्याग रहा है, विलास नहीं । इस सम्बन्ध में 

"क़ कथा उल्लेखनीय है । चाणक्य का नाम तो तुमने सुना ही होगा । यह चन्द्रगुप्त 

जग प्रधान मन्त्री था । चाणक्य की कूटनीति एवं बुद्धि-कौशल से जब भारत और . 
ूनान में सन्धि हो गई तो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया और चाणक्य से 
पिलने गया.। मेगस्थनीज ने एक व्यक्ति से, जो गंगा नहाकर सर पर घड़ा रखकर 

° बड़ा था, पूछा कि प्रधान मन्त्री चाणक्य कहाँ रहते हैं? उसने संकेत से एक कुटी 

न देखा दी । वह व्यक्ति स्वयं प्रधान मन्त्री था । मेगस्थनीज जब कुछ देर बाद उसी 

छ कुटी में पहुँचा तो देखा कि वही व्यक्ति आसन पर बैठा है । प्रधान मन्त्री का पता 

कै पछने पर उस व्यक्ति ने स्वागत करते हुए कहा कि में ही प्रधान मन्त्री चाणक्य हूँ। 

कस घटना के उपरान्त मेगस्थनीज ने अपने देश के राजा को पत्र लिखा कि “भारत 
ने एक महान देश है ।.इस देश को महान्‌ बनाने वाले यहाँ के महापुरुष हैं जिनको सदा 

[ भोजन तथा जीवन से प्यार है । यहाँ प्रधान मन्त्री देश की साधारण निर्धन जनता के 
समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं । जिस देश का प्रधान मन्त्री ऐसा है उस देश 

{ पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता ।' 

। आज'भारत ने देश-विदेश में सम्मान बनाये रखने के लिए वैभव का जो 
आश्रय लिया है वह हमारी सनातन संस्कृति एवं ऐतिहासिक परम्पराओं के अनुकूल 
नही है । स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का विचार था कि भारत में ५०० से अधिक 

वेतन किसी को नहीं मिलना चाहिए | 
म राष्ट्रपति पद के शपथ का प्रारूप- “मैं ईश्वर की शपथ लेकर 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद के कार्य का 
संचालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और शासन की रक्षा करूँगा 
और मैं भारत की जनता के कल्याण में लगा रहूँगा” । 
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राष्ट्रपति के अधिकार- संविधान में राष्ट्रपति के बहुत से अधिकारों का 
उल्लेख है । इन अधिकारों को छः भागों में विभाजित किया जा सकता है ---. परा 


१. शासकीय अधिकार । 

२. विधानीय अधिकार । म ट्प 

३. न्याय सम्बन्धी अधिकार । ।औ 

४. वित्त सम्बन्धी अधिकार । ग्रत 

५. आपातकालीन अधिकार । 

६. विशेषधिकार । कसी 

१. राष्ट्रपति के शासकीय अधिकार-भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को नुभ 
शासन सम्बन्धी निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये हैं । यापा 


ण (क) भारत की बाह्यनीति का संचालन करना- इसके अन्तर्गत अपने 
८५ से सन्धि या विग्रह करना, राजंदूतों के आदान-प्रदान का निश्चय करना, ह च 
राजदूतों की न करना, परिचय पत्र प्रदान करना व प्राप्त करना, विदेश से आये [दत्त 
हुए राजदूतों का स्वागत करना इत्यादि है । ष्ट्रप 

(ख) राष्ट्र की सुरक्षा सम्बन्धी नीति का संचालन- राष्ट्र का सम्पूर्ण ६, : 
सैन्य बल, जिसके अन्तर्गत भारतीय विमान-शक्ति, जल-शक्ति एवं स्थल-शक्ति : 
आती है, राष्ट्रपति के अधिकार में रखा गया है 

(ग) नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार- शासन को चलाने के लिये राष्ट्रपति 
रधान मन्त्री और प्रधान मन्त्री की सहायता से अन्य मंत्रिगणों की नियुक्ति करता है। 
इसके अतिरिक्त देश में अन्य महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ भी करता है । 
कक २. राष्ट्रपति के विधानीय अधिकार- इस अधिकार के अन्तर्गत 

राज्यसभा के १२ सदस्यों को मनोनीत करता है संसद का अधिवेशन (सत्र 
क करता है, सत्रों को स्थगित करता है और आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा | 
0 घ म कर सकता है । संसद द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की 
उस समय । 
विधि-निर्माण कर सकता है । हक be 
अनि 
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का ३. राष्ट्रपति के न्याय-सम्बन्धी अधिकार- राष्ट्रपति किसी भी दण्डित 
- पपराधी को क्षमादान दे सकता है, उसके दण्ड में कमी कर सकता है । 

। ४, वित्त सम्बन्धी अधिकार-संघीय आय-व्यय का व्यौरा संसद में 

एपति की ओर से रखा जाता है । बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के न कोई व्यय हो सकता 

।और न कर्ज लिया जा सकता है राष्ट्रपति संघ और सम्बन्धित राज्यों में आयकर 
प्र तथा अन्य करों का बँटवारा करता है । 
५. राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार- यदि देश अथवा देश के 
$सी भूभाग पर बाह्य या आन्तरिक संकट उपस्थित हो जाय और राष्ट्रपति यह 
को |नुभव करे कि यह संकटापन्न स्थिति देश के लिए घातक हो सकती है तो वह 
यापातकालीन घोषणा द्वारा समस्त संविधान को निष्क्रिय कर सम्पूर्ण शासनशक्ति 
ति अपने अधिकार में ले सकता है और संसद द्वारा कार्य संचालित कर सकता है । 
मा, ह चाहे तो मौलिक अधिकारों का उपयोग भी स्थगित कर सकता है । संविधान द्वारा 
ये (दत्त उपरोक्त समस्त अधिकार केवल नाममात्र के लिए ही हैं, क्योंकि इनका प्रयोग 
ष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तावित होने पर ही कर सकता है। 
र्ण ;, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार- हल 
क्ति १. किसी भी भारतीय न्यायालय में राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं 
चलाया जा सकता है । 
“ २. राष्ट्रपति के विरुद्ध की जाने वाली दीवानी की कार्यवाही की उसे दो मास 
| सूचना दी जानी चाहिए" 
३. क किसी भी न्यायालय के समझ अपने शासन सम्बन्धी कार्यों के 
ति लिए उत्तरदायी नहीं होगा । 
मु) ४, राष्ट्रपति देश के गणमान्य नागरिकों को भारत-रत्न, पद्म-विभूषण, पद्मश्री 
भा आदि सम्मानवर्द्धक पदवियाँ प्रदान कर सकता है । 
की राष्ट्रपति के फुटकर अधिकार- राष्ट्रपति को संसद के सामने वित्त 
श आयोग नियन्त्रक, महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघीय लोकसेवा आयोग तथा 
में निर्वाचन आयोग की रिपोर्टों को प्रस्तुत करने का अधिकार है । उच्चतम न्यायालय 
अपने कार्य-संचालन हेतु जो भी नियम बनाता है उन पर नि की स्वीकृति 
अनिवार्य है राष्ट्रपति संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों कौ संख्या, सेवा की 
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अर्हताएँ और अवधि नियम बनाते हैं । राष्ट्रपति किसी प्रश्न अथवा बिल के बारे में 
सुप्रीम कोट से परामर्श ले सकते हैं । पर ये परामर्श मानना या न मानना राष्टपति इद 
की स्वेच्छा पर निर्भर करता है । रतः 

राष्ट्रपति के अधिकार अत्यन्त विस्तृत तथा विशाल हैं, किन्तु वह 
प्रधान मात्र है, क्योंकि वह अपने इन अधिकारों का प्रयोग अपने biel ज्य 
सलाह से ही कर सकता है । वह राष्ट्र का प्रतीक और जनता का प्रतिनिधि है । उसकी है अ 
साज-सज्जा (शान-शौकत), उसके अंगरक्षक तथा बाह्मदर्शन ठीक वैसे ही हैं जैसे है त 
इंगलैण्ड के बादशाह के हैं । संविधान में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने के षटू 
अवसर उपलब्ध हं । यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो संसद का कोई लग 
सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रख सकता है । ऐसे प्रस्ताव पर उस ही र 
स के कम से कम एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए । जब संसद बिदे 

दो तिहाई सदस्यों का बहुमत उसे स्वीकार करेगा तो राष्ट्रपति को पदत्याग करना 

पड़ेगा । इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती । | प्रति 
SE म की नियुक्ति-पद्धति, योग्यताएँ, कार्यकाल आदि ऑ 
मी । उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है और 

ति स्थति में राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों का उपयोग करता है। | 

१. डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 

. २. डा० जाकिर हुसेन ही 

३. वी० वी० गिरि 

४. गोपालस्वरूप पाठक 

५. बासप्पा दानप्पा जत्ती 

६. 

७. आर० वेंकटरमन 

८. डॉ० शंकरदयाल शर्मा 

९. के० आर० नारायणन 

१०. कृष्णकान्त 

११. भैरो सिंह शेखावत 
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रे में उपराष्ट्रपति का चुनाव- भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों 
पतिपदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है और मतदान गुप्त 
पतप्रणाली के अनुसार होता है । 
निक भारत के उपराष्ट्रपति के कार्य- भारत के उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य 
की एज्यसभा के अधिवेशनों में अध्यक्षता करना होता है । यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती 
की है अथवा उन्हें महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है या वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता 
जैसे है तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति हो जाता है । कार्यकारी राष्ट्रपति होने पर उसे 
के राष्ट्रपति के समानाधिकार, शक्तियाँ, वेतन, भत्ते और अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त होने 
कोई लगती हैं । पर यह स्थिति ६ महीने से अधिक नहीं चल सकती । ६ महीने के अन्दर 
उस ही राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक एवं अनिवार्य है । उपराष्ट्रपति भारत के लिये 
पद विदेशों में सद्भावना हेतु यात्रा करने के लिये प्रतिबद्ध है । 2 है 
ना उपराष्ट्रपति का वेतन- उपराष्ट्रपति को वर्तमान में वेतन के रूप में 
प्रतिमाह ४० हजार रुपये प्राप्त होते हैं । इसके अतिरिक्त निःशुल्क आवास, गाड़ी 
दि आदि अन्य सुविधायें भी उसे प्राप्त होती हैं । 
र | 


| | प्रश्न 
द केन्द्रीय सरकार की कार्यपालिका के कौन-कौन से अंग हैं? 


राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? . 
राष्ट्रपति के अधिकार तथा कार्य का वर्णन करो । ; 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन व कार्य के बारे में क्या जनते हो ? 


०८ 4० A) %० 
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०० 

` 
५59 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





गे! 
केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद त 
मन्त्रिपरिषद्‌ का महत्त्व- संसदीय प्रणाली वाली सरकार का मन्रि- प्रे 
मण्डल कार्यकारिणी का एक सक्रिय और शक्तिशाली अंग है । समस्त प्रशासकीय पेट 
निर्णय वास्तव में मन्त्रिमण्डल द्वारा ही होते हैं | मन्त्रिमण्डल एक ऐसी श्रृंखला है ॥ 
जो व्यवस्थापिका सभा, शासकीय अधिकारों तथा जनता आदि को परस्पर बाँधे रहती # 
है। मन्त्रिमण्डल के द्वारा ही जनता यह अनुभव करती है कि शासन की बागडोर उसी 
के हाथों में है । मन्त्रिमण्डल का मस्तिष्क जनता की भलाई सोचता है, आँखें शासन मम 
पर रहती हैं और उसका हाथ जनता की नाड़ी पर रहता है । बा 
कती मन्त्रिपरिषद्‌ का गठन- केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल का गठन भी राज्य के पः 
ण्डल के समान व्यवस्थापिका सभा के बहुमत पक्ष के सदस्यों में से होता है। म 
राज्यों के समान केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रथम सदन (लोकसभा) का भी 
निर्वाचन होता है । निर्वाचन काल की घोषणा के उपरान्त विजयी बहुमत पक्ष अपने १ 
में से एक को नेता चुनता है । इसी नेता को राष्ट्रपति शासन व्यवस्था सम्भालने के पा 
लिये प्रधान मन्त्री नियुक्त कर देता है । इस नियुक्ति के उपरान्त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पः 
को अपने सहायक एवं उपसहायक सदस्यों की सूची तैयार करके देता है और इसी पा 
सूची तथा प्रधानमन्त्री की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति मन्त्री एवं उपमन्त्रियों की हो' 
नियुक्ति करता है । संघ के प्रधानमन्त्री तथा अन्य सभी मन्त्रियो को मिलाकर एक शब्द हैं 
में उसे मन्त्रिपरिषद्‌' अथवा मन्त्रिमण्डल या अंग्रेजी में 'कैबिनेट” कहा जाता है। जि 
र मन्त्रियो की योग्यता- भारतीय संविधान ने मन्त्रियों के लिये केवल एक में 
यता ही निर्धारित की है और वह यह है कि मंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति 
को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त प्रथा यह है कि मन्त्रियों सं 
को शासकीय पक्ष का सदस्य होना चाहिये । शेष विशिष्ट योग्यताओं के सम्बन्ध में वे 
संविधान मौन है, परन्तु हमारे प्राचीन शास्रो में लिखा है कि मन्त्रियों को धर्मशा्न ह 
का मर्मज्ञ, सन्धि और विग्रह नीति का ज्ञाता, बुद्धिमान, धैर्यवान कुलीन, लज्जावान में 
तथा ग्रोपनीय बातों को गुप्त रखने वाला होना चाहिए । इसके अतिरिक्त मंत्रियों को | मे 
पक्षपातहीन, विचार करने में निपुण होना चाहिये, जितेन्द्रिय होना चाहिये । काम, 
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गध, लोभ या भय के वशीभूत होकर धर्म को छोड़ने वाला नहीं होना चाहिये । 

[त्य तो यह है कि मन्त्री होने के योग्य वही है जो नम्रता के कारण सभी मनुष्यों 
न्त्रि- ) प्रसन्न रख सकता हो, जिस पर नगर और गाँव के विद्वान्‌, बुद्धिमान एवं धार्मिक 
कीय वासी विश्वास करते हों तथा जो कार्य को जानने वाले हों । इन समस्त योग्यताओं 
ना है $ अतिरिक्त महाभारत में एक और उल्लेख आता है कि मन्त्रियों की आयु कम से 
रहती फ्रम ५० वर्ष की होनी चाहिए । कप 
उसी. उपरोक्त गुण एवं योग्यता सम्बन्धी विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
[सन मारे प्राचीन महापुरुषों ने जीवन के विविध क्षेत्रों का कितना सूक्ष्म अध्ययन किया 

बा । प्राचीन काल में राज्यों की सुन्दर व्यवस्था, प्रजा की सुरक्षा और सुख, देश की 
के पर्वागीण समृद्धि, सभी मनीषियों की विचारधारा एवं व्यवहार-क्षमता इसके ज्वलन्त 
[ है। माण हैं । आनी 
भी मन्त्रि- परिषद्‌ और मन्त्रिमण्डल- संविधान में मंत्रिमण्डल का कोई 
पने वर्णन नहीं । उसने तो केवल मंत्रिपरिषद्‌ को ही मान्यता दी है । परम्पराओं ने 
के प्रन्रिमण्डल को महत्त्वपूर्ण माना और मन्त्रिपरिषद्‌ को गौण । मति दह रात 
पति परिषद्‌ है । समस्त मन्त्री, समस्त राज्यमन्त्री और उपमंत्री इसके सदस्य होते हैं । इस 
इसी परिषद्‌ की बैठकों का कोई प्राविधान नहीं है । सच तो ये हैं हि बैठकें कभी 
की होती ही नहीं है। मन्त्रिमण्डल इसकी एक उपसमिति हे । इसको बैठकें नियमतः होती 
गन्द हैं और इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करता है । इस मण्डल में कुछ इनेगिने सदस्य 
$ | जिनको प्रधान मन्त्री चाहता है, रहते हैं । Me अन्य मन्त्री भी इसकी बैठकों 

भाग लिये आमन्त्रित किये जाते हैं । 

ति हट सी का वेतन- एक विधेयक के अनुसार मन्त्रियों को दो हजार दो 
यों सौ ५०२० मासिक वेतन और ५००२. भत्ता मिलता है । राज्यमन्त्रियों को मंत्रियों 
में के बराबर ही वेतन मिलता है पर उन्हें भत्ता नहीं दिया जाता है। उपमन्त्रियों को एक 
[क्र हजार सात सौ ५० रु० मासिक वेतन मिलता है । इस बीच इनके वेतन एवं भत्ते 


गन मैँ संशोधन किया गया है दु के 
यु हर न मुखिया के रूप में कार्य करता है और मंत्रिमंडल से 


अलग रहता है । 


| mmm. = कक =e 
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०९) 


उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं । त 


A 


जनता के सामने खोलने की आज्ञा नहीं है । 


' मंत्री संसद के बहुमत पक्ष के सदस्य होते हैं । वे संसद के प्रति सामूहिक (ति 


तर 
- मत्येक मंत्री को गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है । उन्हें रहस्य को पुति 


४. मंत्री एक ही पक्ष के होते हैं और एक से ही विचार रखते हैं । जो व्यक्ति कार 


मंत्रिमंडल द्वारा अपनायी नीतियों से सहमत न हो तो मंत्रिमंडल छोड़ | 
देता है । 

` प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और मंत्रि-परिषद्‌ का कप्तान होता है । मंत्री उसकी 
अवज्ञा करके मन्त्र-मण्डल में नहीं रह सकता । सरकार की बनायी हुई 
नीतियों पर प्रधानमंत्री का विशेष प्रभाव रहता है । प्रधानमंत्री की सर्वोच्च 
स्थिति विधान द्वारा स्वीकृत है । 
मंत्रिमंडल का कार्यकाल- मंत्रिमंडल का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं 


हि 
पेनह 


है। अधानमंत्री जब चाहे मंत्रि-मंडल या मंत्रि-परिषद्‌ का सदस्य किसी को भी बना क्‍ 
देता है और जब चाहता है उसे हटा देता है । यदि कोई मंत्री या उपमंत्री प्रधान मंत्री | 


की आज्ञा से त्यागपत्र नहीं देता तो उसको राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रिपरिषद्‌ से 
बहिष्कृत कर दिया जाता है । 


पे मंत्रिपरिषद्‌ का कार्यकाल तथ वेतन-मंत्रि-मंडल का कार्यकाल प्रधान दल 
मंत्री की स्वेच्छा पर निर्भर करता है । वह जब चाहता है मंत्रिमंडल में परिवर्तन कर | 
देता है। पुराने मंत्रियों को हटाने और नये मन्त्रियो को सम्मिलित करना- ये सब प्रधान | 


मन्त्री का कार्य है। पं० जवाहरलाल नेहरु हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में केवल | 


१ रुपया वेतन लेते थे । 


इस देश के प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री १०००० एवं ९००० रु० मासिक 
वेतन लेते हैं । प्रधानमंत्री को रख-रखाव के लिये हजार रुपया प्रतिमाह भत्ता मिलता | 
है और अपने क्षेत्रीय नियन्त्रण के लिये १००० रुपया भत्ता मिलता है । उसकी समस्त | 
यात्राएँ जो अधिकांशत: वायुयान से होती हैं, निःशुल्क होती हैं. प्रधानमंत्री को भी | 


१२०० २० क्षेत्रीय प्रबन्ध के लिये मिलता है । इन मंत्रियों को अवकाश प्राप्त कर 
लेने के बाद ५०० ₹० पेंशन मिलता है । उपमन्त्री को दो हजार २ सौ ५० रु० 
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हिक (तिमाह वेतन मिलता है । ५०० रु० प्रतिमाह रख-रखाव और १२०० रु० प्रतिमाह 
क्षेत्रीय रख-रखाव भत्ता मिलता है । मन्त्रियों एवं सांसदों के लिये आवागमन की 
को परुविधाएँ निःशुल्क होती हैं । 
मन्त्रिपरिषद्‌ के अधिकार तथा कर्तव्य- मन्त्रिमण्डल के सामूहिक 
क्ति कार्यों को हम ८ भागों में बाँट सकते हैं-- 
ड़ १. नीति-निर्माण सम्बन्धी कार्य । 
२. शासकीय नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य । 


की ३. न्याय-सम्बन्धी कार्य । 
हुई ४. विधिनिर्माण सम्बन्धी कार्य । 
च्च ५. बजट सम्बन्धी कार्य । 


ष ६. राजनीतिक, शैक्षिक तथा व्यापारिक संधियाँ । 
ह ७. बड़े-बड़े अधिकारियों की नियुक्ति । 


Fi ८. अतिरिक्त कार्य । 
त्री | ९, नीति-निर्माण सम्बन्धी कार्य- समस्त शासन की प्रशासकीय नीति 
से का निर्माण मन्त्रिमण्डल करता है । नीति का सम्बन्ध जन-मंगलदायी योजनाओं से 


है । योजनाएँ आदर्श विचारधारा का ही एक रूप हैं और आदर्श संस्कृतिगत अथवा 
दलगत लक्ष्य के रूप में हैं, जहाँ तक प्रशासन द्वारा पहुँचना है । नीति ही विधि की 
आधार शिला है 

| २. शासकीय नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य- प्रत्येक मन्त्री अपने-अपने 
विभाग का अध्यक्ष होता है और विभागाध्यक्ष होने के नाते विभागीय नीति निर्धारित 
करता है और सदैव यह देखता रहता है कि कहाँ तक उन नीतियों का पालन 


$ विभागीय अधिकारी करते हैं । नीति को कार्यान्वित करने के लिये विभाग में योग्यतम 
कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है । शासन की कार्यक्षमता की दृष्टि से कर्मचारियों 
का स्थानान्तरण भी किया जाता है । शासन में भ्रष्टाचार रोकने का उपाय किया जाता 
। शासन के विरुद्ध जनता की आपत्तियो को सुना जाता है और उसका निराकरण 
र भो किया जाता है । देश को आन्तरिक शान्ति प्रदान की जाती है, बाह्य आक्रमणों 


| से रक्षा की जाती है, देश की आर्थिक स्थिति को उत्तरोत्तर सुधारने का प्रयास भी किया 
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जाता है और विदेशों में अपने देश की ख्याति की वृद्धि की जाती है । 

३. न्याय-सम्बन्धी कार्य- मंत्रिमंडल के मुख्य कार्यो में न्याय भी एकप्रा 
कार्य है । हमारे शास्रो में लिखा है कि धर्म के शासन पर बैठकर मंत्रियों को प्रजासः 
के पालन पोषण में अन्याय नहीं करना चाहिये । जो मन्त्री अन्याय करते हैं उन्हीं को 
जनता के बीच जाने में भय की अनुभूति होती है और अंगरक्षकों की आवश्यकताउर 
पड़ती है । बलवानों द्वारा सताये हुये दुर्बल व्यक्ति का आर्तनाद सुनकर उसकी रक्ष 
करनी चाहिये । निर्णय देने से पूर्व वादी और प्रतिवादी के अभिप्राय को भी सुनना 
चाहिये । सा 

शासन में मन्त्रियों के सम्मुख अनेकानेक समस्यायें दिन-प्रतिदिन आती सः 
रहती हैं, जिनमें उन्हें निष्पक्ष न्याय देना पड़ता है । शासकीय कर्मचारियों में किसकी नि 
पदवृद्धि की जाये, किसका कार्यकाल बढ़ाया जाये, किसको सेवा से अवकाश देपर 
दिया जाये, विभागीय अनुशासन-हीनता के लिये क्या निर्णय लिया जाये आदि कार्य देत 
मन्त्रिमण्डल द्वारा सम्पन्न होते हैं । का 

४. विधि-निर्माण सम्बन्धी कार्य- विधि को पारित तो व्यवस्थापिका संर 
सभा करती है, परन्तु विधेयक का प्रारूप अधिकांशत: मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किया प्रा 
जाता है । वार्षिक आय-ब्यय (वजट) का ब्यौरा भी मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार होता है । म 
किस विभाग पर कितना व्यय करना चाहिये, इसका निर्णय भी मन्त्रिमण्डल ही करता से 
है। राष्ट्रीय आय को किन-किन करों द्वारा बढ़ाया जाय? इसका निर्णय मन्त्रिमण्डल मन 
ही करता है । जिस समय व्यवस्थापिका सभा अपने सत्र में नहीं होती और शासन प्र 
को दृष्टि से यदि किसी विधि की परम आवश्यकता पड़ जाती है तो मन्त्रिमण्डल व्य 
उसका आरूप बनाकर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के रूप में उपयोग करता है। अ 

५. बजट सम्बन्धी कार्य- बजट आय-व्यय के ब्यौरे को कहते हैं । इसे. अ 
वित्तमन्त्री सरकार और संसद के सम्मुख प्रस्तुत करता है । जब तक संसद उस पर तः 
अपनी सहमति नहीं दे देती तंब तक बजट का कोई मूल्य नहीं है । पं 

पार ६. प्रधान मंत्री दूसरे देशों से राजनीतिक, व्यापारिक और सैनिक एवं प्र 
सांस्कृतिक संधियों को करता है । इन समस्त संधियों पर मन्त्रिमंडल की स्वीकृति म 
आवश्यक मानी जाती है अ 
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७. बड़े-बड़े अधिकारियों की नियुक्ति- विभिन्न देशों में राजदूत, 
। एकप्रान्तों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रमुख सचिवों, निर्वाचन आयोग के 
| प्रजासदस्यों इत्यादि की नियुक्तियाँ मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है । 
हीं को ८. अतिरिक्त कार्य- दैनिक संचालन में कुछ ऐसी समस्याएँ निरन्तर 
प्रकताउठती रहती हैं जिनका समाधान मंत्रिमंडल के परामर्श से ही किया जाता है । 
रक्षा प्रधानमन्त्री 
सुनना प्रधानमंत्री शासनरूपी जहाज का चालक है । वह एक ऐसा स्तम्भ है जो 
समस्त मन्त्रिमण्डल. का भार संभाले रहता है । इस स्तम्भ के धराशायी होने पर 
आती समस्त मन्त्रिमण्डल धराशायी हो जाता है । मन्त्रिमण्डल के समस्त सदस्य नीति के 
सकी निर्माण में प्रधान मन्त्री के मुखापेक्षी होते हैं । प्रधानमन्त्री की नीति से असहमत होने 
श देपर मन्त्रियों को मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र देना पड़ता है । यदि मन्त्री त्यागपत्र नहीं 
कार्य देते हैं तो प्रधान मन्त्री उन्हें अपनी ओर से पदच्युत करा देता है । शासकीय विभागों 
का वितरण प्रधान मन्त्री अपनी इच्छानुसार करता है । मन्त्रिमण्डल में मन्त्रियों की 
पिका संख्या कितनी हो? इसका निर्णय प्रधानमंत्री स्वयं करता है । इसे लिए कोई वैधानिक 
किया प्रतिबन्ध नहीं है । विभागीय मन्त्रियो में परस्पर संघर्ष होने पर अन्तिम निर्णय प्रधान 
[है । मन्त्री ही देता है और यह निर्णय सर्वमान्य होता है । प्रधानमंत्री किसी भी मन्त्रालय 
रता से कोई भी पत्रावली मंगवाकर निर्णय दे सकता है । बाह्य नीति-निर्धारण में प्रधान 
;डल मन्त्री का निर्णयं अन्तिम और सर्वमान्य होता है । अतः हम कह सकते हैं कि 
[सन प्रधानमंत्री मन्त्रिमण्डल का महत्त्वपूर्ण एवं शक्तिशाली 
डल व्यक्ति होता है परन्तु उसकी शक्ति किसी विधि पर 
आधारित नहीं है । उसकी महत्ता का आधार पक्षीय 
(इसे! अनुशासन है, उसका बौद्धिक कौशल, त्याग, 
[ पर! तपस्या और हृदय की उदारता है । स्वर्गीय प्रधानमंत्री 
' पं० जवाहरलाल नेहरु स्वतन्त्र भारत के प्रथम 
एवं प्रधानमंत्री थे और इसी पद पर आसीन रहते हुए २७ 
कृति मई, १९६४ ई० को उनकी इहलीला समाप्त हुई | 
' आपके बाद स्व० लालबहादुर शाखी प्रधानमंत्री हुए द. पं० नेहरु 
| 
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थे । आपने अपने १८ मास के संक्षिप्त कार्यकाल 
में महान्‌ यश अर्जित किया, वे एक नक्षत्र की भाँति 
चमक कर लुप्त हो गये । इसके बाद राष्ट्र की 
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी हुईं मार्च १९९७ 
के चुनाव द्वारा हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री 
मोरारजी रणछोड़भाई देसाई बने । इनके बाद चौधरी 
चरणसिंह प्रधान मंत्री हुए । चुनाव के बाद, पुन: 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधानमंत्री हुई । 
इनके शहीद होने पर अक्टूबर १९८४ में श्री ह 
राजीव गाँधी भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन स्व० लालबहादुर शास्त्री होत 
हुये। राजीव गाँधी की तमिलनाडु के पेरम्बुदूर नामक स्थान पर १९९१ में चुनाव 










“०. 


शा 






स्व० मोरारजी देसाई क 
सभा में लिट्टे उग्रवदियों द्वारा हत्या कर दी गयी । इनके स्थान पर नरसिंह राव 
प्रधानमंत्री चुने गये | इस समय श्री डॉ० मन मोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री हैं । 
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उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री केवल समान पद 

के व्यक्तियों में प्रथम ही नहीं है वो तो उस सूर्य के समान हैं जिसके चारों ओर ग्रह 
चक्कर लगाते रहते हैं । सब कुछ होते हुए भी वो एक सीमा तक ही मन्त्रियों की 
। लगाम खींच सकता है । यदि मन्त्रियों में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है तब प्रधानमंत्री 
की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है । पर जब तक वह प्रधानमंत्री रहता है तब तक 
प्रधान मंत्री वास्तविक शासक के रूप में कार्य करता है और लोकसभा के नेता के 
रूप में उसका वर्चस्व रहता है और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह सारे देश का प्रतिनिधित्व 
करता है । वही राष्ट्र का नेता होता है । उसके द्वारा घोषित नीति सरकार की नीति 

कही जाती है । उनके द्वारा घोषित सुधार एवं सहायताएँ शासकीय मान्यता प्राप्त 

गी होती हैं। 

बुनाव केन्द्रीय शासन के मुख्य विभाग-इस समय संघ सरकार के केन्द्रीय 
शासन में कार्यों के २५ से अधिक विभाग हैं । उनमें कुछ मुख्य विभाग ये हैं-- 

१. प्रतिरक्षा-विभाग इसके अन्तर्गत जल (नौ-सेना), स्थल एवं वायुसेना 
सम्बन्धी कार्य आते हैं । इस विभाग का मन्त्री प्रतिरक्षा मन्त्री कहलाता है । 

२. बाह्य (परराष्ट्र) विभाग- विदेशों से सम्बन्धित सन्धि-विग्रह अथवा 
तटस्थता की नीति की व्यवस्था इस विभाग द्वारा होती है । इस विभाग का मन्त्री 
विदेश या बाह्ममन्त्री (परराष्ट्र मन्त्री) कहलाता है । 
| ३. मानव संसाधन विकास मन्त्रालय- इस विभाग के अन्तर्गत शिक्षा 
के अतिरिक्त पर्यावरण तथा मानव विकास सम्बन्धी विषय रखे गये हें 

४, गृह-विभाग-भारत की आन्तरिक शान्ति की स्थापना, संघर्ष का 

' दमन, देशव्यापी समस्याओं को सुलझाना इस विभाग के कार्य हैं । इस विभाग का 
अध्यक्ष गृहमन्त्री होता है । इस विभाग को स्वराष्ट्र विभाग भी कहते हैं । ee 
| ५, वित्त-विभाग- भारत के आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करना, विभागों 
में धन का वितरण करना, राष्ट्रीय आय, बचत योजना बनाना आदि इस विभाग के 
। कार्य हैं । 
रावः ६. डाक-तार, टेलीफोन विभाग- इस विभाग का कार्य स्वयं स्पष्ट 
। । है । इस विभाग को संचार विभाग एवं मन्त्री को संचार मन्त्री कहते हैं । ` 
। स.सा.ज्ञा-$ 
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७. रेलवे-विभाग- इस विभाग द्वारा रेलों का प्रबन्ध होता है । इसका 
अध्यक्ष रेलमन्त्री कहलाता है । गज 
८. खाद्य-विभाग- देश को खाद्य-सामग्रियों से सम्पन्न रखना तथा पर 
सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाना आदि इस विभाग के कार्य हैं । इस विभाग का नि 
अध्यक्ष खाद्यमन्त्री कहलाता है । थे । 
९. शिक्षा-विभाग- इस विभाग का कार्य देश भर में शिक्षा का प्रसार बच 
' करना है । जब 
१०. श्रम-विभाग- श्रम-सम्बन्धी कार्यों की देखभाल तथा योजना कर 
'बनाना आदि इस विभाग का कार्य है । व्य 
सम ११. उद्योग-विभाग- देश में उद्योग-धन्धों का विकास करना, नये जा; 
उद्योगों को लगाना, सहायता देना, कार्य-निरीक्षण करना आदि इस विभाग का की 
उत्तरदायित्व है । परध 
१२. स्वास्थ्य-विभाग- इस विभाग के मन्त्री को स्वास्थ्य मंत्री कहते थो' 
हैं। देश की स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी योजनाएँ बनाना और उन्हें व्यवहार में लाना आदि. 
इस विभाग के कार्य हैं । | 
कक ड ३ आधा विधवा इस विभाग के मन्त्री को वाणिज्य मन्त्री कहते 
शा का वाणिज्य-व्यवस्था सम्बन्धी योजनाएँ बनाना और उन्हें व्यवहार में लाना 
आदि इस विभाग के कार्य हैं । च व्यवहार में ला 
१४. पुनर्वास-विभाग- शरणार्थियों के आवास- | 
आदि इस विभाग के कार्य हैं । सवास का | 
कुछ भमुख विभाग और हैं जिन्हें सिंचाई, खान, विद्युत और नियोजन 
विभाग aR इनके अध्यक्ष भी मन्त्री कहलाते हँ । el 
रिषद्‌ की बैठक तथा उत्तरदायित्व यों तो शासन के विभाग 
अलग-अलग मन्रयों के अधिकार में हैं किन्तु प्रत्येक मन्त्री का सामूहिक उत्तरदायित्व | 
भी है । शासन के कार्यों का निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌ की बैठक में होता है । प्रधान मन्त्री 
इस बैठक में सभापति का आसन ग्रहण करता है । सब के साथ विचार के उपरान्त : 
जो अन्तिम निर्णय निश्चित होता है वही मन्त्रिपरिषद्‌ की राय मानी जाती है । इसमें 
प्रधान मन्त्री को मुख्य मानकर सबको मिलकर कार्य करना पड़ता है । मतभेद होने | 
पर त्यागपत्र देना पड़ता है । | 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । 


१२१ 
इधर कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि मन्त्रिपरिषद्‌ की कार्यप्रणाली में 
[जातन्त्र की आत्मा का अभाव होता जा रहा है । प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों और विभागों 
तथा पर छाया रहता है । उनको स्वेच्छा से स्वतन्त्र कार्य करने में प्रतिबन्ध लगाता है । 
-काईन्दिरा गाँधी के कार्यकाल में तो प्रत्येक विभाग के मुख्य निर्णय उनकी आज्ञा से होते 
थे । आज मन्त्रियो की प्रवृत्ति ये हो रही है कि मान-सम्मान को दूर रखते हुए कुर्सी 
सार बचाते रहें । किसी भी मंत्री में प्रधान मंत्री का विरोध करने का साहस नहीं होता है। 
जबतक जवाहरलाल नेहरु प्रधानमंत्री थे, मंत्रीण अपनी असहमति खुलकर व्यक्त 
जना करते थे । प्रजातन्त्र इन्हीं स्वतंत्र विचारों को प्रश्रय देता है । पर अब विरोधी विचार 
व्यक्त करने पर उस व्यक्ति को देशद्रोही बताया जाता है, मंत्रिमंडल से निकाल दिया 
नये जाता है । ये परम्परा प्रजातंत्र के अनुकूल नहीं है । प्रजातन्त्र का आधार है कि सब 
का की सुन ली जाये, सार-सार को चुन लिया जाय और निःसार को उड़ा दिया जाय । 
प्रधानमंत्री को सदा इस बात के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए । अपने विचारों को 

हते थोपना एक प्रकार की तानाशाही है और प्रजातन्त्र की आत्मा के विपरीत है । 


दि | प्रश्न 
। १. मंत्रि-परिषद्‌ किसे कहते हैं ? . 
हते. २. मंत्रि-परिषद्‌ का गठन कैसे होता है ? 
ना. ३, मंत्रि-मण्डल के कार्यों का वर्णन कीजिए ? 
। +, केन्द्रीय शासन के मुख्य विभागों का वर्णन कीजिए । 
न्ध ८, मंत्रियों की योग्यता के विषय में प्राचीन मत का उल्लेख कीजिए । 
छ ६. प्रधानमंत्री के चुनाव तथा महत्त्व पर प्रकाश डालिए। _ 
| 
ग | 9 के के 
त्वं ` 
त्री 
त्‌ 
में 
ने 
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केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा (संसद) 

केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा भारत की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थापिका सभा है ते 

इसको “संसद” तथा अंग्रेजो में “पार्लियामेंट” कहते हैं । जिन विषयों को संविधान की 
केन्द्रीय सूची में रखा गया है और जो समवर्ती सूची के भी विषय हैं उन सब प 
संसद को विधि (कानून) बनाने का अधिकार है । अत: कानून बनाने वाली सभा काप्रत 

नाम संसद है । इसके साथ-साथ यह शासन पर भी नियन्त्रण रखती है । संसद 
निम्नलिखित ४ प्रकार से कार्यकारिणी पर नियन्त्रण रखती है-- ज 
१. प्रश्नोत्तर-व्यवस्थापिका सभा के सदस्य मन्त्रों से प्रशासन के 
सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैं । इन प्रश्नों की सूचना सदस्यों को पहले से देनी पड़ती १- 
. है। उत्तर के उपरान्त यदि सदस्य की जिज्ञासा तृप्त नहीं होती तो उत्तर को स्पष्ट करने ^` 
के लिए सदस्य उपप्रश्न भी पूछ सकते हैं । इन प्रश्नों के कारण मन्त्र लोग अपना 
कार्य सतर्कता से करते हैं । ; br 
२. वाद विवाद- संसद में पारित होने के लिए प्रत्येक विधेयक प्रस्तुत के 
होता है । विधेयक पर वाद-विवाद कर सदस्य लोग शासन के प्रति अपनी आलोचना 
या प्रशंसा स्वतन्त्र रूप से व्यक्त करते हैं । कि 
३५ प्रस्ताव कभी-कभी सदस्य लोग प्रस्ताव पास कर शासन में सुधार 


लाने की इच्छा से मन्त्रियों को अवगत कराते हैं । | 
४. आर्थिक अनुदान- संसद शासन को संचालित करने वाले समस्त 
आर्थिक अनुदानों की स्वीकृति देती है और इस बात पर भी 
ध्यान रखती हे कि इन 
अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाये । कर 
ससद का गठन (संसद के दो सदन)- संसद का गठन द्विसदनात्मक 
प्रणाली के आधार पर आधारित है, अत: संसद मैं दो सदन होते हैं, | 
रथम सदन को लोकसभा या निम्न सदन कहते हैं और द्वितीय सदन को 
राज्य-परिषद्‌ या राज्यसभा या उच्च सदन कहते हैं । दोनों सदनों का सम्मिलित नाम | 
ही 'संसद' है । अब दोनों का बारी-बारी से अध्ययन किया जाएगा । | 


८. 
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तोकसभा 
प्रथम सदन अर्थात्‌ संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं । इसे 
निचली सभा या साधारण सभा भी कहते हैं । इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि 
है ।नेते है । लोकसभा संसद के दोनों सदनों में सबसे अधिक महत्त्व रखती है । 
[को लोक-सभा की रचना- लोकसभा में कम से कम ५४५ सदस्य होते 
 परहे | इन सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है । राज्य की व्यवस्थापिका सभा के 
। काप्रतदाता ही लोकसभा के मतदाता होते हैं । लोक सभा के सदस्य के लिए २१ वर्ष 


क सातवीं लोकसभा में कुल निर्वाचित स्थान 
राज्य १९. माणप ३ 
१. आन्ध्र प्रदेश ४२ | २०. त्रिपुरा २ 
हे मेघालय २ 
२. असम १४ २१. 
३. बिहार ५ २२. सिक्किम १ 
म गुजरात २६ | २३. मिजोरम १ 
५. हरियाणा १० | २४. अरंणाचल प्रदेश २ 
उ जम्मू तथ कश्मीर ६ २५. गोवा १ 
खा ७. केरल २० 
८. मध्य प्रदेश ४० केन्द्रीय क्षेत्र 
मार ९, तमिलनाडु ३९ | दिल्ली ७ 
१०. महाराष्ट्र ४८ | पाण्डिचेरी १ 
स्त ११, कर्नाटक. २८ | अण्डमान तथा निकोवार १ 
इन १२. नागालैंड १ | चण्डीगढ़ १ 
१३. उड्डीसा २१ | दादरा तथा नागरहवेली १ 
कि १०४. पंजाब १३ | दीव दमण १ 
' १५. राजस्थान २५ । लक्षदीव मिनीकोय १ 
की । १६. उत्तर प्रदेश ८५ | कुल जोड़ . ५४२ 


म १७, पश्चिम बंगाल ४२ | नोट- राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 
। १८. हिमाचल प्रदेश ४ | दो सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है। 
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की अवस्था का होना आवश्यक है । इसके निर्वाचन के लिए भी समस्त देश कई | 
निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है । कम से कम तथा अधिक से अधिक 


५ से ७.५० लाख जनसंख्या वाले क्षेत्रों को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता. . 
है । इसको वयस्क मताधिकार कहा जाता है । भारत का कोई नागरिक, जिसका. . 


नाम मतदाताओं की सूची में हो और जिसकी अवस्था २१ वर्ष की पूरी हो चुकी हो! . 
वह लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार हो सकता है । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र. . 


से वही व्यक्ति निर्वाचित घोषित होगा, जो उस क्षेत्र के उम्मीदवारों में सबसे अधिक 
मत प्राप्त करेगा । 
आठवीं लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या ५४४ रखी गई । सातवीं 


लोकसभा में अनुसूचित जातियों (हरिजनों) के लिये ७९ और अनुसूचित जनजातियों 


कबीलों के लिये ४० स्थान आरक्षित किये गये थे । 
अवधि 

४२ वें संविधान संशोधन से पूर्व लोकसभा की अवधि ५ वर्ष की थी पर 
४२ वें संशोधन से इस अवधि को ६ वर्ष कर दिया गया और संसद को यह अधिकार 
भी दे दिया गया कि संकटकालीन घोषणा के अन्तर्गत वह अपने कार्यकाल को तीन | 
वर्ष तक और बढ़ा सकती है । परन्तु ४४ वें संशोधन के उपरान्त इसका कार्यकाल 
पुनः पाच वर्ष कर दिया गया है और यह परिवर्तन १३ अप्रैल, सन्‌ १९७५ से लागू 
हो गया है । आठवीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा ३ नवम्बर, सन्‌ १९८४ 
को की गयी और इसके अन्तर्गत २४ दिसम्बर, सन्‌ १९८४ निर्वाचन की तिथि 
निर्धारित की गयी । इस घोषणा में ये भी कहा गया कि पंजाब के १३ असम की 
चौदह सीटों के लिए चुनाव बाद में होंगे । आठवीं लोकसभा ने भी सातवीं लोकसभा 
के समान ५४२ निर्वाचित स्थान घोषित किये गये । २४ दिसम्बर को पंजाब और 
असम की हम २७ सीटों को छोड़कर शेष ५१५ सीटों के लिए देश के ३८ करोड़ 
मतदाताओं ने मतदान किया । इस घोषणा में ये भी कहा गया था कि आवश्यकता 
पड़ने पर कुछ क्षेत्रों में मतदान २७ दिसम्बर को किया जायगा । चंडीगढ़ जो केन्द्रीय 
शासित प्रदेश है वहाँ भी चुनाव २४ दिसम्बर को हुआ | सिक्किम और पांडिचेरी 
में राष्ट्रपति शासन होने के कारण चुनाव नहीं.हो सका । | 


। 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२५ 


कई आठवीं लोकसभा में राज्यगत मतदाताओं की संख्या व स्थान 


राज्य 

आन्ध्र प्रदेश 
बिहार 

गुजरात 

हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू तथा कश्मीर 
कर्नाटक 


49) SG ML) NOL 


+° 
७ 
चर 
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~ 

क्य 


नागालैँड 
उड्डीसा 
राजस्थान 

. सिक्किम 
तमिलनाडु 
त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 

, पश्चिम बंगाल. 

, पंजाब 

. असम 
 अण्डमान निकोबार 
, अरुणाचल प्रदेश 
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स्थान 


मतदाता की संख्या 
३, ३५, ३४, ७४० 
४, २२, ८८, २९४ 
१, ८८, २८, ८४४ 
७७, ०७, १८ 
२२, ९४, ८९२ 
३३, ५, ०९१ 

२, ११, ०५, ०५७ 
२, ४२, २७, ८६४ 
२, ८१, ४८, ०४५ 


३, ६३, ७४, ४२८ 


१०, १४, २५६ 

०, ५१, ८४९ 

५, ५४, ०९१ 
१४९, २५, ७२१ 
२, ०१, २२, २१२ 
१, ५०, ४४० 

३, ०९, ५१, ६०२ 
१२, ०८, ८०० 

६, १८, ६, ०८४ 
३, २८, ६७, १८५ 


१, १५, ५९४ 
३, १८, ४६७ 
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२५. चण्डीगढ़ १ २, २९, १०७ 
२६. दादरा एवं नागर हवेली १ ५४, ०२४ 
२७. दिल्ली ७ ३४, ४०, ३७२ 
२८. गोआ १ ५, ८५, ३७७ 
२९. लक्षद्वीप १ २१, ५०३ 
३०. मिजोरम १ २, ५६, ५३० 
३१. पांडिचेरी १ ३, ०७९, ८३० 
३२. दमन और दियु १ कर 


रहर 
निः 


नोट - इस सूची में सम्मिलित अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोआ २४ या 
दिसम्बर तक राज्य घोषित नहीं हुए थे । भारत के प्रमुख राजनीतिक दल ही लोकतंत्र इन 
का आधार हैं । भारत में लोकतंत्र का निर्वाचन इतना अधिक खर्चीला हो गया है कि निः 


स्वतंत्र साधन युक्त व्यक्ति इच्छा रहते हुए भी निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता 
र ता । 

भारत के प्रमुख प्रसिद्ध राजनीतिक दल 

१. इंडियन नेशनल कांग्रेस २. जनता दल (यूनाइटेड) 

३. भारतीय जनता पार्टी ४. तेलुगृदेशम 

- अकालीदल ६. साम्यवांदी दल 

, द्र. मु. क. ८. अन्ना द्र. मुं.क. 

९. समाजवादी पाटी | १०. बहुजन समाजपार्टी 


११. त्‌. मू. कां १२.रा. ज. द 


रा. ज. द. 
लोकसभा के पदाधिकारी-सदन की बैठक को सुचारु रूप से चलाने | 


के लिए समस्त सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं 
ड क्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन 
करते हैं । अध्यक्ष सभा को सुचारु रूप से संचालित करता है । सभा में अनुशासन 
बनाए रखता है । विवादित विषयों पर अपनी आख्या देता है जो अन्तिम रूप से मान्य 
त है । सदन की बैठक से सम्बन्धित अनुशासन 
सकता है । भस्तावों पर मत लेता है और निर्णय घोषित 

| ५ | त करता है । अध्यक्ष 
की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के समस्त कार्य करता है । sh अध्यक्ष 

को ४० हजार रुपये वेतन दिये जाते हैं । उनका एक अलग कार्यालय होता है 
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लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम- लोकसभा की कार्यवाही प्रारम्भ 
इने के लिए सभा-सदन में कम से कम सभा के सब सदस्यों की संख्या के १० 
तिशत संख्या का उपस्थित होना अनिवार्य हैं । इस संख्या से कम सदस्यों की 
उपस्थिति में कोरम के अभाव में लोकसभा का काम आरम्भ नहीं हो सकता है । 
सांसदों का वेतन और भत्ता- प्रत्येक सांसद को चार हजार रु० प्रति 
पास वेतन मिलता है और ४०० २० प्रतिदिन की दर से भत्ता मिलता है । ये भत्ता 


` संसद के सत्र के चलने पर और संसद की विभिन्न समितियों में भाग लेने पर उपलब्ध 


रहता है । इसके अतिरिक्त इन सबको राजधानी तथा अपने-अपने क्षेत्र में आवास 
निःशुल्क दिया जाता है । उनको टेलीफोन दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त इन्हें 


१४ व्याजमुक्त एक लाख रुपया प्रभार के रूप में वाहन खरीदने के लिए मिलता है । 
तंत्र इनको ३० हजार टेलीफोन का शुल्क निःशुल्क है। देशभर में इनको रेल द्वारा 
कि निःशुल्क आवागमन की सुविधाएं प्राप्त हैं । दिल्ली से अपने क्षेत्र में ३२ बार 


} 
| 
| 


वायुयान से यात्रा कर सकते हैं । उपयोग न किये: गये विमान टिकट अगले वर्ष भी 
उपयोग में लाये जा सकते हैं । गरीब देश के जनप्रतिनिधि इतनी सुविधाएँ लेकर भी 
जनसेवा के प्रति निरन्तर विमुख रहते हैं । बहुत से जन-प्रतिनिधि तो निर्वाचन के 
उपरान्त अपने क्षेत्र में कभी जाते भी नहीं हैं । इन तथाकथित सेवकों के कारण 
स्वतंत्रता के ४० वर्ष के उपरान्त भी गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक पिछड़ापन है । 


साधारण जनमानस को स्वतन्त्रता क्या होती है, इसका आभास भी नहीं हो पाया है । 


उसने अभावों से समझौता कर लिया है । पिछड़ेपन को कभी न हटने वाला रोग 


समझकर ही जी रहा है । जबतक स्वार्थी, पदलोलुप, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि कार्यरत हैं 
'तबतक गाँधी के स्वप्न के आधार पर भारत का निर्माण कठिन ही नहीं, असम्भव है । 


विधानमण्डल के दोनों सदनों के बीच किसी बिल पर मतभेद होने पर 
उसका निपटारा भी होता है । या तो झगड़े वाले बिल को समाप्त कर देते हैं, अथवा 
दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर और फिर उसमें बहुमत से जो निर्णय हो 
जाए उसे स्वीकार करते हैं । यह प्रथा आस्ट्रेलिया में भी प्रचलित है । 
राज्य-परिषद्‌ 
राज्य-परिषद्‌ (राज्यसभा)- भारतीय संसद के दूसरे सदन अर्थात्‌ 


उच्च सदन (Upper ॥००७९) को राज्य - परिषद्‌ (Council of States) कहते 


हैं । इसे राज्य -संभा भी कहते हैं । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan‘Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२८ 


राज्यसभा मे राज्यों तथा केन्द्रिय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 


क्र, राज्य 


१. आभ्ध्र प्रदेश 
२. असम 

३. बिहार 

. गुजरात 
५. जम्मू तथ कश्मीर 
६. केरल 

७. मध्य प्रदेश 
८. तमिलनाडु 
९. मणिपुर 
१०. त्रिपुरा 

११. मेघालय 
१२. महाराष्ट्र 
१३. कर्नाटक 
१४. उड़ीसा 
१५. पंजाब 

१६. हरियाणा 
१७. राजस्थान 

. १८. उत्तर प्रदेश 
१९, पश्चिम बंगाल 


०९ 





२०. नागालैंड 

२१. हिमाचल प्रदेश 
२२. सिक्किम 

२३. अरुणांचल 
२४. मिजोरम 

२५. गोआ 

२६. झारखण्ड 

२७. छत्तीसगढ़ ` 
२८. उत्तरांचल 


NE Aw 


केन्द्रशासित प्रदेश ` 


अण्डमान निकोबार 
दिल्ली 

पांडिचेरी 

दमन, दीव 
चण्डीगढ़ 

लक्षदीव मिनीकाय 
द्वीपसमूह 


कुल 
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संसद के दूसरे भाग का नाम राज्य-परिषद्‌ है । राज्यों की विधान-परिषद्‌ 
के समान यह सदन भी एक स्थायी सदन है । इसके भी एक तिहाई सदस्य हर दो 
वर्ष बाद बदल जाते हैं, उनके स्थान पर नये सदस्य आ जाते हैं । यही क्रम चलता 
रहता है । इनमें कुल मिलाकर अधिक से अधिक २५० सदस्य हो सकते हँ जिसमें 
२३८ सदस्यों का निर्वाचन होता है और १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं । 
यह निर्वाचन राज्यों की व्यवस्थापिका सभा द्वारा होता है । जिन राज्यों में दो सदन 
हैं, वहाँ दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इस मतदान में भाग लेते हैं । 

राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता- राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता 
निम्नांकित होती है -- 

१. वह भारत का नागरिक हो 

२. उसकी आयु ३० वर्ष से कम न हो । 

३. उसमें वे दूसरी योग्यताएँ भी हों जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे । 

राज्य-परिषद के पदाधिकारी-भारत का उपराष्ट्रपति राज्यपरिषद्‌ का 
पदेन सभापति होता है । राज्यपरिषद्‌ के सदस्य अपने में से एक उपसभापति का 
निर्वाचन कर लेते हैं । उनके कार्य लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समान ही 


_ होते हैं । सभापति को प्रतिमाह ४०,००० रुपये तथा उपसभापति को ३६,००० 


रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है । 
इस प्रकार संसद के दोनों सदनों-- लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन 


होता है । नये संविधान के अनुसार इसका पहला गठन सन्‌ ११५९ के प्रथम 


निर्वाचन से हुआ था । विधान-मण्डल (संसद) के दोनों सदनों (अंगों) में पारस्परिक 


सम्बन्ध होता है । आर्थिक बिलों में द्वितीय सदन (राज्यसभा) कुछ भी हस्तक्षेप नहीं 


' करता । साधारण बिलों के पास करने में वह केवल बिलम्ब ही कर सकता है, 


के हट के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा वेतन- संसद के सदस्यों 


` को भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता है । संसद में दिये हुए भाषण पर न्यायालयों में कोई 


` वैधानिक विचार नहीं किया जा सकता । संसद के सत्र-काल में किसी भी सदस्य 


| 
| 


को बन्दी नहीं किया जा सकता । संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता संसदीय विधि 
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द्वारा निश्चित किया जाता है । वह समय-समय पर बदलता रहता है । आजकल संसद 

के सदस्यों का वेतन ४००० रु० तथा संसद के सत्र-काल में प्रतिदिन भत्ता ४०० 
₹० है । इस बीच इसमें कुछ संशोधन किया गया है । 

संसद के कार्य- संसद के कार्यों को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है-- 

१. विधि अर्थात्‌ कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्य । 

२. प्रशासकीय अर्थात्‌ शासन-सम्बन्धी कार्य । 

३. वित्त अर्थात्‌ सरकारी बजट-सम्बन्धी कार्य । 

४. संविधान में संशोधन-सम्बन्धी कार्य । 

५. संकटकालीन अधिकार । 

१. विधि सम्बन्धी कार्य भारत का समस्त प्रशासन विधि (कानून) के 
अनुसार है । विधि के अभाव में प्रशासकीय कार्य अवैधानिक समझा जाता है । यद्यपि 
विधि का आरूप मन्त्रिमण्डल बनाता है, तथापि अन्तिम स्वीकृति संसद ही देती है । 

२+ प्रशासकीय कार्य संसदीय प्रणाली में शासन का समस्त उत्तरदायित्व 
संसद पर ही होता है । इस उत्तरदायित्व को संसद अपने विश्वासपात्र प्रतिनिधियों द्वारा, 
जो मन्त्री के रूप में कार्य करते हैं, सम्पन्न करती है । परन्तु तब भी संसद का यह 
उत्तरदायित्व रह ही जाता है कि उसके प्रतिनिधि किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, इसकी. 
देखभाल करें । संसद को यदि देखभाल के बीच यह अनुभव होता है कि प्रतिनिधियों 
के कार्यों की आलोचना आवश्यक है तो आलोचना करती है, यदि प्रशंसा की. 
आवश्यकता हो तो प्रशंसा करती है और यदि विश्वास हट जाय तो अविश्वास का 
अस्ताव पारित कर अपदस्थ कर देती है, परन्तु इसका महत्त्व तभी है जब संसद के 
बहुमत सदस्य आलोचक, प्रशंसक तथा विश्वास खो देने वाले हों । दूसरे शब्दों में 
चाहें तो कह सकते हैं कि जब तक मन्त्रिमण्डल को संसद के सदस्यों का बहुमत 
आप्त हैं तब तक वह निश्चित होकर कार्य करता है । इस प्रकार संसद कार्यपालिका | 
पर नियन्त्रण रखती है । 

३ वित्तसम्बन्धी कार्य- राष्ट्रीय धन-कोष संसद के अधिकार में ही | 
रहता है । संसद की स्वीकृति के बिना उस कोष में न एक पाई बढ़ाई जा सकती | 
है और न घटाई जा सकती है । संसद के सम्मुख वित्त-मन्त् द्वारा प्रति वर्ष आय । 

और व्यय का अनुमानित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। संसद की स्वीकृति पर ही | 
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२५ सदस्य 


संसद की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी । यह संघ व समावती सूची के कोई भी कानून 
बना सकती है । यह राष्ट्रीय हित में या संकट काल के घोषणा होने पर या राज्य 
| की सहमति के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है । 


कु 
हे 
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उस ब्यौरे के अनुसार धन-वितरण एवं धन-अर्जन का कार्य होता है । यदि उस 
अनुमानित व्यय से अधिक खर्च हो जाता है तो उस धनराशि की संसद में पुनः 
स्वीकृति लेनी पड़ती है । यदि संसद मन्त्रियों की माँगी हुई आय और व्यय की राशि 8 + 
को स्वीकार नहीं करती तो उसकी मन्त्रियों पर एक प्रकार का अविश्वास माना जाता 

है और मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे देता है। अत: यह कार्य भी महत्त्वपूर्ण है । 

४. संविधान में संशोधन सम्बन्धी कार्य- यद्यपि भारतीय संविधान 
लिखित है पर कड़ा नहीं | आवश्यता पड़ने पर इसमें समय-समय पर संशोधन होते 
रहते हैं संविधान में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार संसद को ही है । बिना सक 
संसद की स्वीकृति के कोई भी संशोधन वैध नहीं माना जाता है । 

५८ संकटकालीन अधिकार - राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा की किर 
स्वीकृति संसद के दोनों सदनों द्वारा होना अनिवार्य है । यदि ऐसी घोषणा लोकसभा केः 
के विघटन काल में होती है तो उस समय घोषणा की स्वीकृति राज्य-सभा द्वारा होना प्रति 
अनिवार्य है । 2 
ठ साधारण विधेयकों के पास करने की प्रक्रिया-सबसे प्रथम चरण $ 

में पहले विधेयकों की रूपरेखा विशेषज्ञों द्वारा तैयार करायी जाती है । तदुपरान्त ह्योत 
मन्त्रिमण्डल की बैठक में उसको अन्तिम रूप दिया जाता है । इसके बाद इसे संसद न 
के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है कुछ विशेष विधेयकों को प्रस्तुत बित 
करने से पूर्व राष्ट्रपति की विशेष आज्ञा लेनी पड़ती है । राष्ट 
प्रथम वाचन-निश्चित तिथि को सम्बन्धित मन्त्री बिल का प्रस्ताव बनाकर विः 
अपनी सीट से उठकर बिल का शीर्षक पढ़ते हुए कहता है- अध्यक्ष महोदय, मुझे | 
विधेयक के पुनःस्थापना की आज्ञा दीजिये । इस पर अध्यक्ष कहता है - अनुमति सा 
दी जाये । सामान्यतः सदन ध्वनि मत से विधेयक की पुनः स्थापना की स्वीकृति | é 
दे देता है । इसके बाद प्रस्तावक उठकर कहता है- श्रीमान्‌, मैं विधेयक की 
पुनर्स्थापना करता हूँ । इसके बाद सामान्य रूप से उस समय आपत्तियों पर वाद- ९ 
विवाद होता है । यदि कोई वैधानिक आपत्ति है तो उस विवाद में महान्यायवादी भी 
भाग हे सकता है । सदन का अध्यक्ष प्रस्तावक की प्रार्थना पर उसे प्रस्तावना से पूर्व | हो 
बजट में छपवा सकता है । यदि बिल बजट में छप गया तो फिर प्रथम वाचन की. | 
ss | 


आट 
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उस आवश्यकता नहीं रहती । 
पुन: द्वितीय वाचन- इसके बाद सम्बन्धित मन्त्री संसद में एक प्रस्ताव रखता 
[शि है कि-- 
ता १. विधेयक पर विचार किया जाये । 
२. विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जाय । 
गन ३. विधेयक जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाये । 
ते संसद के सदस्य इन तीन प्रस्तावों के अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव भी पेश कर 


ना सकते है । प्रस्ताव के पारित होने के बाद बिल पर वाद-विवाद होता है । वाद-विवाद 

केवल बिल के सिद्धान्तों तक ही सीमित होता है । इसमें कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं 
की किया जा सकता । यदि बिल किसी समिति के सुपुर्द किया जाता है तो फिर समिति 
भा क प्रतिवेदन के उपरान्त ही उस पर कार्य किया जा सकता है और समिति का ' 
ना प्रतिवेदन आने के उपरान्त बिल की प्रत्येक धारा पर सूक्ष्म रूप से विचार किया जाता 


है और बिल पारित होने के बाद तीसरा वाचन प्रारम्भ होता है । क 
ण तीसरा वाचन- इस वाचन में विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों पर बहस 


न्तं. होती है । भाषा आदि की अशुद्धियों पर ध्यान दिलाया जाता है । परम्पराओं के आधार 
[द पर तीसरे वाचन में विधेयक प्रायः अस्वीकार नहीं किया जाता । पारित होने के बाद 
[त बिल को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है । वहाँ भी इसे इन्हीं तरीकों से पास करके 
राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है । उनसे अनुमति ग्राप्त होने के उपरान्त ही कोई 
कर विधेयक वैधानिक स्वरूप धारण करता है । न | 
शे इस प्रकार स्पष्ट है कि संसद संविधान का महत्त्वपूर्ण अंग है । यह 
ति संविधानरूपी काया की आत्मा है । द 
वास्तव में भारतीय प्रजातन्त्र के शासन और जनता के रक्षक के रूप में 
यह संसद है । जनता के हितों की रक्षा करना, उसकी रुचि के अनुसार विधिनिर्णय 
करना, कार्यकारिणी पर नियन्त्रण रखना, आय-व्यय की देख-भाल करना या बजर 
पास करना संसद के ही कार्य हैं । उसकी रुचि के अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ का गठन 


होता है । 


| 


Mh Pr Sa 
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प्रश्न 

संसद किसे कहते हैं ? 

संसद के कार्यों का वर्णन. कीजिये । 

संसद का गठन किस प्रकार होता है ? 

संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का वर्णन कीजिए । 
संसद में कानून कैसे बनते हैं ? 

लोकसभा के बारे में क्या जानते हो ? 

लोकसभा तथा राज्यसभा क्रे सम्बन्ध कैसे होते हैं ? 
संसद में द्वितीय सदन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? 


NENT 26 ० 20 २० 
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विश्व शान्ति और सुरक्षा-संगठन 

मनुष्य के हृदय में जहाँ एक ओर दया, ममता, शान्ति और स्नेह है वहीं 
दूसरी ओर दम्भ, स्वार्थपरता, ईर्ष्या और द्वेष भी है । यही कारण है कि सृष्टि के 
आरम्भ से आजतक निरन्तर देवासुर-संग्राम चलता चला आ रहा है । जो शक्तिशाली 
है वह विजयी है और जो दुर्बल है वह दलित है । सभ्यता के विकास के साथ 
अधिकार का मोह, राज्य-विस्तार का लोभ तथा शोषण का भाव भी बढ्ता गया । 
इस प्रकार की बढ़ती हुई विचारधारा ने युद्धों और संघर्षों को जन्म दिया। युद्ध देशों 
में सीमित न रहकर विश्वव्यापक रूप लेने लगे । संसार में बढ़ती हुई युद्धप्रियता ने . 
सन्‌ १९१४ के प्रथम महायुद्ध को तथा १९४२ ई० के द्वितीय महायुद्ध को जन्म 
दिया । इस युद्धों से भीषण विनाश हुआ । संसार के बड़े-बड़े हरे-भरे देश श्मशानभूमि 
बनकर रह गये । मानवता कराह उठी । 

संसार के कुछ बड़े-बड़े देशों ने युद्ध के दुष्परिणामों को देखकर यह 
अनुभव किया कि मनुष्य की बढ़ती हुई इस क्रूर भावना पर अंकुश रखना आवश्यक 
है, अत: सबने मिलकर राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशन्स) की स्थापना की जिससे कि 
` इस संस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके । 
किन्तु यह संस्था विश्व में शान्ति स्थापित करने में सफल न हो सकी । इसको 
असफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण सन्‌ १९४२ का द्वितीय महायुद्ध है । अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए किसी न किसी संस्था का होना आवश्यक 
था। अत: गत विश्वयुद्ध के समय भी इस प्रकार के एक संगठन का विचार अमेरिका 
के प्रेसिडेण्ट रुजवेल्ट के प्रभाव और प्रेरणा से प्रचारित हुआ और निश्चित हुआ कि 
विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग की स्थापना के लिए एक विश्व-संगठन की 
स्थापना की जाय । फलस्वरूप १ नवम्बर, सन्‌ १९४१ में मास्को सम्मेलन में पाँच 
बड़े देशों -ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस तथ चीन (फारमोसा) की सरकारों ने 
शीघ्र से शीघ्र एक ऐसे संघ-निर्माण पर जोर दिया जो हम समस्याओं को 
` सुलझा सके, सभी छोरे-बड़े शात्तिप्रिय देश जिसके सदस्य हो सके तथा जो सभी 
' सदस्यों को समान महत्त्व और अधिकार दे सके । 
' सं.सा.ज्ञा-१० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi CV eCUONE DIL SSO a Digitized by eGangotri 


— ८ 4 


| 


१३६ 
सयुक्त राष्ट्रसंघ द्वार 
`. संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म तथा महत्त्व- उपरोक्त विचार को व्यवहार इस 
में लाने के लिए सन्‌ १९४४ में अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटेन, 
अमेरिका तथा सोवियत यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसमें विश्व-संगठन जि 
की रूप-रेखा तैयार की गयी और २५ अप्रैल, सन्‌ १९४५ से २६ जून, सन्‌ लः 
१९४५ के बीच विश्व में लगभग ५० राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका औ 
के सैनफ्रांसिस्को नगर (अमेरिका) में एकत्रित होकर सभा की और यह घोषणा की सं 
कि हम लोग संसार को युद्ध के संकट से बचाने के लिए इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा (. 
करते हैं कि हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि संसार में न्याय और कानून का राज्य है 
स्थापित हो और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को भंग न किया जाय और अन्त में राष्ट्रीय शान्ति फ 
और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ को औपचारिक संस्था के रूप में स्वीकार कर 
लिया गया । सभा में आये हुए ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने २६ जून, १९४५ को का 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र (चार्टर) पर हस्ताक्षर कर दिये, जो अन्तर्राष्ट्रीयताकी औं 
भावना का प्रतीक.है | सां 
उस घोषणापत्र (चार्टर) की भूमिका से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की 
स्थापना के प्रयत्नों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महत्त्व का बोध होता है । चार्टर में कहा सा 
, गया है कि हम संयुक्त राष्ट्रसंघ के लोगों ने निश्चय किया है कि भावी सन्ततियो को जो 
युद्ध की पुनरावृत्ति से बचायेंगे, जिसने हमारे जीवन-काल में दो बार मानव-जाति पर क 
असीम कष्ट ढाहे हैं तथा मानव के मूल अधिकारों में निष्ठा, व्यक्ति के व्यक्तित्वका सः 
स त pt ब छोटी-बड़ी जातियों के समानाधिकार को सं 
ता त क्षेत्र में सांस्कृतिक - 
उत्थान तथा जीवनस्तर को उन्नत करेंगे |! ede ° प्र 
“इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अच्छे पड़ोसियों 
बनने एवं शान्ति से रहने की भावना अपनायेंगे और Me 


करने के लिए अपनी शक्ति को संगठित करेंगे । स्वीकृत नियमों तथा संस्थापिका . 


विधानों द्वारा विश्वास दिलायेंगे कि सहअस्तित्व के अतिरिक्त नहीं 
का शस्रबल का प्रयोग नहीं 

करेंगे और सबकी उन्नति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करेंगे । अत: हमारी . 

अपनी-अपनी सरकारों ने सैनफ्रांसिस्को नगर (अमेरिका) में एकत्र हुए अपने प्रतिनिधियों | 
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द्वारा संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान घोषणापत्र (चार्टर) पर स्वीकृति प्रदान की है और हम 


हार इसके द्वारा 'संयुक्तराष्ट्रसंघ” के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करते हैं ।” 


गन, 


बाद में विश्व के अन्य देशों ने भी इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर दिये 


ठन जिससे इसकी सदस्यों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है । इस संघ में आज 
सन्‌ लगभग १५१ राष्ट्र सदस्य हैं । हमारे देश भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया 
का और हस्ताक्षर कर चार्टर को स्वीकार किया । २४ अक्टूबर सन्‌ १९४५ को उस 
की संघ की नींव अमेरिका के प्रसिद्ध नगर न्यूयार्क के एक भाग लेक-सक्सेस 
ज्ञा ( ॥(७५५००७५७). में डाली गयी जो आजकल अन्तराष्ट्रीय संगठन का मुख्य केन्द्र 
ज्य है। यह संघ का प्रधान कार्यालय है । उसके भवन पर सारे सदस्य -राष्ट्रों के झण्डे 
न्त फहराते हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा कर्मचारी महामन्त्री कहलाता है । 


| | pn! pe | 


क अनची 


on Cr 


संयुक्त राष्ट्रसंघ वह संस्था है जो संसार के विभिन्न देशों में युद्ध को भावना 
का अन्त करने तथा विश्व में शान्ति-स्थापनार्थ बनाई गयी है, जिसका कार्य मानव 
अधिकारों की रक्षा करना तथा संसार के देशों का आपस में आर्थिक, सामाजिक एवं 


br गठबन्धन करना है ४ र 
रक्त राष्ट्रसंघ का गठन- इस संघ में आजकल लगभग १५९ राष्ट्र 
सम्मिलित हैं और इसकी सदस्यता प्रत्येक शान्तिप्रिय राष्ट्र को प्राप्त हो सकती है 


जो उसके सिद्धान्त में विश्वास रखता है तथा घोषणापत्र में निर्धारित कर्तव्यों को पूरा 
करने का वचन देता है और जिसको संयुक्त राष्ट्रसंघ इन कर्तव्यों के पालन के उपयुक्त 
समझता है । अमेरिका के विरोध के कारण चीन (साम्यवादी देश) बहुत काल तक 
संघ का सदस्य नहीं बन सका था, किन्तु आजकल चीन भी सदस्य बन गया हवै 

८ सयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धान्त- संयुक्त राष्ट्रसंघ की नींव जिन सिद्धान्तों 


पर रखी गयी है, वे सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 


१. सब सदस्य-राष्ट्र सार्वभौम शक्ति-सम्पन्न और समान हे 2 
२. सब राष्ट्र चार्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों एवं उद्देश्यों का सद्भावना से. 


पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं । 
सब राष्ट्र अपने झगड़ों का शान्तिमय तरीकों से इस प्रकार फैसला करने के 


लिए वचनबद्ध हैं जिससे किसी प्रकार शान्ति, सुरक्षा और न्याय के अंग 
होने का भय न हो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col ection: DOSS Gino SU 22 Digitized by eGangotri है 


१२८ 

४. अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में कोई सदस्य-राष्ट्र किसी प्रदेश या किसी देश 
की राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध न तो शक्ति का प्रयोग करेगा और नज 
तो उनको शक्ति-प्रयोग की धमकी देगा और न ऐसा आचरण करेगा जोसुल 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के विपरीत हो । 

५. जब चार्टर के अनुसार राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य कारर्वाई करेगा तो सब 
सदस्य -राष्ट्र उसे सब प्रकार की सहायता देने के लिए वचनबद्ध हैं तथा 
वे किसी ऐसे देश को सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ 
शान्ति एवं सुरक्षा के लिए कारर्वाई कर रहा है । 

६. शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए जहाँ तक आवश्यक होगा, संयुक्त 
“राष्ट्रसंघ यह व्यवस्था करेगा कि जो देश सदस्य नहीं, हैं, वे भी चार्टर के 
सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करें । 

७. शान्ति की रक्षा के लिए जबतक आवश्यक न होगा, संयुक्त राष्ट्रसंघ उन 
मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो किसी देश के अन्तरिक कार्य क्षेत्र में 
आते हैं ।7 

| संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य 
_१,/5न्ताष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा की स्थापना- आपस में मिलकर 
शान्ति के कारणों को दूर करना, एक देश को दूसरे देश पर आक्रमण करने से रोकना 
और आपसी सा br के उपायों से तय कर लेना । 
२. राष्ट्रों में सम्बन्ध की स्थापना- इस भावना को समझना 
सभी राष्ट्रों की जनता के अधिकार समान हैं और सब TT कर 
| नि है । अतः. मानव अधिकारों को मान्यता देना तथा दिलाना इसका 
३५ अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव एवं सहयोग की भावना बढ़ाना- जाति, 
. भाषा, धर्म अथवा स्री-पुरुष के भेद-भाव भुलाकर मानव के आ 
है । ह वा सद्भाव एवं सहयोग की भावना का विकास करना है। 
१ अनुदान द्वारा सहायता करना-. लोक-कल्याण हेतु तथा 
मानव के आर्थिक स्तर को समुन्नत करने के लिए सं राष्ट्रो 
अनुदान देकर सहायता करता है हन बा 
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देश ५, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना- अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामाजिक, 
गैर नगजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बन्धी एवं मानवीय समस्याओं को 
। जोसुलझाने में सहयोग करता है 

92 


सब प्रश्न 
तथा १ युक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना तथा महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 
संघ २ ९ सँयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए । 
३, अयुक्त [युक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए । 
युक्त ४ सयक राष्ट्रसंघ के संगठन का वर्णन कीजिए । 
[के ५. संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का प्रतीक हैं। इस कथन के 
बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए । 


@ 
९७५० 


@ 


` 
९७५० 
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अध्याय-८ 
सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रमुख विभाग 
. सँयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र ने इसके छ: प्रमुख विभाग निर्धारित किये है 
जो निम्नलिखित हैँ--' 
१. साधारण सभा (जनरल असेम्बली) 
२. सुरक्षापरिषद्‌ (सिक्यूरिटी कौसिल) 
३. आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ (सोशल एण्ड इकोनामिकल कौसिल) 
४. सरक्षण-परिषद्‌ (ट्रस्टीशिप कौसिल) 
५. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (इण्टरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस) 
६. सचिवालय (सेक्रेटेरियेट) | 
उपरोक्त विभागों का वर्णन पृथक अनुच्छेदों में किया जा रहा है । 
१. साधारण सभा (जनरल असेम्बली)- यह संयुक्त राष्ट्रसंघ की 
सबसे बड़ी सभा है तै स महासभा या सामान्य सभा भी कहा जाता है । यह 
| Se संस्थाओं में सबसे बड़ी मानव-संसद कहलाने योग्य है । इसमें सभी 
ss के मिति) भागं लेते हैं तथा हर एक राष्ट्र उसके अधिवेशनों में पाँच 
ज सकता. है । यद्यपि उन सबकी एक ही राय मानी 
राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है । छ. 
महासभा का अधिवेशन साधारणतया प्रति वर्ष सितम्बर महीने के तीसरे 
क से प्रारम्भ होता है परन्तु आवश्यकता पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी 
सकते हैं। यह सभा अपने प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक सभापति चुनती है। 


भारत का सौभाग्य रहा है कि भारत की प्रतिनिधि श्रीमती विलयलक्ष्मी पण्डित इस ' 


अधिवेशन की सभानेत्री चुनी गई थी 


विभाग इस सभा के सम्मुख अपनी रिपोर्ट भेजते हैं । नये सदस्यों तथा महामन्त्री 


(सेक्रेटरी जनरल) के चुनाव के सम्बन्ध में यह सभा अपनी सभी सिफारिशें सुरक्षा: ' 
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परिषद्‌ के सम्मुख रखती है । बजट का निश्चय, सुरक्षा-परिषद्‌ की रिपोर्ट पर विचार 
तथा कौन राष्ट्र कितना व्यय-भार वहन करे इसका भी निर्णय करती है । इस सभा 
का मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शिक्षा 
एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग देना है । 

२. सुरक्षा परिषद्‌ (सिक्यूरिटी कॉसिल) - यह ११ राष्ट्रों की एक परिषद्‌ है, 
जिस पर विश्व की शान्ति एवं सुरक्षा का भार डाला गया है । वास्तव में यह संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी है । युद्धों को रोकने, राष्ट्रों के आपसी झगड़ों को दूर करने, 
शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने का काम यह परिषद्‌ करती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
अधीन सभी परिषदों में इसका स्थान सबसे अधिक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण है । 


१४१ 


सुरक्षा-परिषद्‌ की रचना- सुरक्षा-परिषद्‌ में कुल ११ सदस्य होते हैं। 


पाँच राष्ट्र इसके स्थायी सदस्य होते हैं और ६ राष्ट्र अस्थायी । पाँच स्थायी सदस्यों 
में चीन (साम्यवादी देश), फ्रांस, इंगलैण्ड, रूस और अमेरिका है । सन्‌ १९६४ 
में ये ६ अस्थायी सदस्य ब्राजील, नार्वे, मोरक्को, बोलेविया, चेकोस्लोवाकिया और 
आइवरी कोस्ट थे । अस्थायी सदस्य दो वर्ष के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 
प्रत्येक सदस्य को समान मताधिकार प्राप्त है । इस परिषद्‌ का कार्य तभी 
हो सकता है जब ११ राष्ट्रों में से राष्ट्र अवश्य सहमत हों और इन ७ में से भी 
पाँच स्थायी सदस्य अवश्य सम्मिलित हों और उनकी सहमति आवश्यक है । स्थायी 
सदस्यों में से एक का भी मत विपक्ष में जाकर निर्णय को बदल सकता है, क्योंकि 
उन्हें विशेषाधिकार या वीटो का अधिकार भी प्राप्त है र । एक भी स्थायी सदस्य के 
अभाव में कार्य स्थगित कर दिया जाता है । अपवाद केवल इतना ही है कि स्थायी 
सदस्यों से सम्बन्धित किसी समस्या पर निर्णय करना.हो तो सम्बन्धित सदस्य मत 
नहीं दे सकता । [ 
० की कार्यशक्तियाँ- सुरक्षा-परिषद्‌ आर्थिक रिपोटों और अन्य 
आवश्यक रिपोट को सामान्य सभा के सामने विचार के लिए प्रस्तुत कर सकती 
है । दो राष्ट्रों के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षो की जाँच सुरक्षा-परिषद्‌ करती है, परन्तु 
जाँच के पूर्व इसकी प्रार्थना या तो सुरक्षा परिषद्‌ के द्वारा होनी चाहिए या किसी 


द्वारा या सेक्रेटरी जनरल के द्वारा या फिर विशेष स्थिति 
सामान्य सभा, सदस्यराष्ट्र nt 8 


में किसी अन्य असदस्यरराष्ट्र द्वारा होनी चाहिए । सुरक्ष 
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| साइण्टिफिक 
आर्गेनाइजेशन)- यह समिति विश्व के राष्ट्रों के बीच शिक्षा, दिन 
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वह वादी एवं प्रतिवादी राष्ट्रों के विवादों को सुनकर निराकरण के लिए अपना 

। सुझाव 
दे। यदि विश्वशान्ति भंग होने की स्थिति आ गई हो तो सुरक्षा-परिषद्‌ वह सब उपाय 
कर सकती है निति शान्ति की रक्षा हो सके । विश्व-शान्ति की रक्षा के लिए 
सम्बन्धित राष्ट्रों का आर्थिक एवं राजनैतिक बहिष्कार करने का सुझाव दे सकती है 
८4:20 320, bl वायु, जल एवं स्थल की सश्र सेना भेजकर शान्ति 

[मत कर सकती हं । प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र का उत्तरदायित्व है कि वह सुरक्षा -परिषद्‌ 

के सुझाव पर सैनिक सहायता उपलब्ध करे । हु 


सुरक्षा -परिषद्‌ के मातहत एक सैन्य समिति (मिलीटरी स्टाफ कमेटी) है, 


जिसमें पाँच स्थायी सदस्यों के चीफ आफ स्टाफ अथवा उनके ह 
रा प्रतिनिधि रहते 
ये सुरक्षा-परिषद्‌ की अ विषयों के सम्बन्ध में परामर्श देते हैं । * 
सुरक्षा-परिषद्‌ के निर्देशों के अनुसार अणुशक्ति आयोग कार्य करता है । 
निःशस्रीकरण आयोग (स्थापित सन्‌ १९५२) भी इसके अधीन कार्य कर रहा है। 
हमारा देश भारत भी इस आयोग का एक सदस्य है । 
३. आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ (सोशल 
2 छि एण्ड इकोनामिकल 
कौंसिल) - संसार में आर्थिक साधनों की अचुरता स्थापित करने तथा राष्ट्रों को 
न्यायपरायण बनाने के लिए स्थापित की गयी है । यह राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक 
क सास्कृतिक उन्नति का व्यापक और विशाल कार्य वहन करने, हेतु बनायी गयी 
छ परिषद्‌ मानवमात्र के लिए मौलिक अधिकारो को सुलभ कराने का प्रयास 
तो ह । इन विषयों से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विनिमय हेतु समय-समय 


के अपने उद्देश्य में लगी हुई है । 
इनमें निम्नलिखित संस्थाएँ प्रमुख हे 
१. यूनेस्को (यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशन कल्चरल 
संस्कृति का 
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प्रकास करके उनमें पारस्परिक सम्बन्ध पैदा कर रही है । भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० 
धाकृष्णन्‌ इसके अध्यक्ष रह चुके हैं । 

` २. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समिति (इण्टरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन)- 

[ह समिति विश्व के मजदूरों की भलाई हेतु बनायी गई हैं । यह संस्था मजदूरों के 

{धिकारो की रक्षा करती है । इस संस्था ने मजदूरों के लिए एक सप्ताह में ४८ 

ण्टा काम करने का समय नियत किया है । विकसित देशों ने इसे मान भी लिया 

' | इस संस्था में विभिन्न देशों की सरकार के प्रतिनिधि, उद्योगपति तथा मजदूर 
{लकर हित-साधन का कार्य करते रहे हैं । 

३. विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक)- आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्रों के 

{कास में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह बैंक खोला गया है । इनकी मूल 

जी में राष्ट्रों के हिस्से हैं और सदस्य बनने हेतु भी हिस्सा लेना पड़ता है । हमारा 

श इसका सदस्य है । हमारे देश ने अपनी योजनाओं की पूर्ति हेतु इस बैंक से भारी 


` रा में आर्थिक सहायता प्राप्त की है । 


४. विश्व बैंक स्वास्थ्य समिति (वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन)- संसार 
; रोगियों की सहायता करने, संसार में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने तथा 
नुष्य के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने तथा सेवा कार्य के उद्देश्य से इस समिति का 
रमाण किया गया है । तपेदिक से बचाव के लिए यह संस्था बी०सी० जी० वैक्सीन 
[ती है । मलेरिया-उन्मूलन में सहायता करती है । लकवे से बचाव के लिए कार्य 
रती है । हमारे देश में मलेरिया को रोकने तथा क्षय रोग से बचने के लिए काफी 
यास इस संस्था के अन्तर्गत किया जा रहा है । भारत सरकार की भूतपूर्व 


- वास्थ्यमन्त्री राजकुमारी अमृतःकौर इसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं । 


इसी प्रकार और भी अनेक अगणित क्षेत्रों में इसकी विभिन्न सहायक 
भस्थायें सेवा-कार्य में निरन्तर लगी हुई हैं । कोई संस्था समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता 
गयम रखने के लिए नियम बनाती है, तो कोई व्यापार बढ़ाने का कार्य कर रही है, 
गो कोई विभिन्न देशों की विदेशी अप्राप्य मुद्रा प्राप्त करने में सहायता कर रही है । 
स्तव मैं संयुक्त राष्ट्रसंघ का उक्त कार्य विश्व में अद्वितीय है । र 

५. संरक्षण परिषद्‌ (ट्रस्टीशिप कौसिल)- यह एक ऐसी विशेष 
भा है जो सामान्य सभा के अन्तर्गत कार्य करती है तथा उसी के प्रति उत्तरदायी 
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होती है । जो देश अभी पराधीन अर्थात्‌ न्यासित हैं ओर राष्ट्रसंघ की संरक्षणता में 
शामिल होते हैं तो यह संस्था उनकी देखभाल करती है । इसके सदस्य न्याय प्रदेशों | 
पर शासन करने वाले-- जैसे कि आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन 
अमेरिका आदि देशों के प्रतिनिधि होते हैं । इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद्‌ के स्वतन्र : 
प्रदेशों का शासन करने वाले देशों, उदाहरण के लिए चीन और सोवियत रूस के 
सदस्य होते हैं तथा इतनी ही संख्या में तीन वर्ष के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने ए 
जाने वाले देशों के सदस्य होते हैं । न्यासित प्रदेशों की समस्त व्यवस्था का भार 
इसी परिषद्‌ पर है । 
न्यासित प्रदेशों का शासन करने वाले देशां के शासक प्रधान सचिव को 
इन देशों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देते हैं, जिससे उन प्रदेशों की प्रगति की पूरी ( 
जानकारी अन्य देशों को प्राप्त होती रहती है । क्योंकि घोषणापत्र में न्यासित प्रदेशों : 
के शासक राष्ट्र वचनबद्ध हुए हैं कि वे अपने शासित देशों के सम्बन्ध में अपने इस 
कर्तव्य का पालन अवश्य स्वीकार करते हैं कि वे राष्ट्र पराधीन देशों की राजनीतिक, | 
आर्थिक एवं शिक्षा व संस्कृति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे । उनके साथ भेद- : 
भाव की भावना त्याग कर सद्व्यवहार करेंगे । उन पराधीन देशों को स्वायत्तता का: 
अधिकार देते रहेंगे, उनमें इसका विकास करेंगे, इसे न्यास-परिषद्‌ भी कहते हैं। : 
६. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (इण्टरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस)- 
यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान न्यायालय है । इसका कार्यालय हालैण्ड के हेग नगर ' 
में स्थापित है । इसमें १५ न्यायाधीश हैं जो सुरक्षा परिषद्‌ तथा साधारण सभा द्वारा 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से निर्वाचित किये जाते हैं । इसका कार्यकाल ९ वर्षों का होता. 
है । हमारे देश भारत की ओर से प्रसिद्ध कानून-वेत्ता स्वर्गीय श्री वी. एन. राव भी 
इसके न्यायाधीश रह चुके हैं | 
न्यायालय का कार्य कानून द्वारा संचालित होता है जो संघ के चार्टर का 
एक अंग है । संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रत्येक सदस्य इस न्यायालय की व्यवस्था का 
उपयोग कर सकता है । प्रत्येक सदस्य राष्ट्रवादी अथवा प्रतिवादी के रूप में 
न्यायालय के निर्णय तथा नियमों को मानने के लिए वचनबद्ध है 
यह न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के आशय के विवादों का निर्णय 
करता है । कानूनी झगड़ों का फैसला करता है । इसके अतिरिक्त उन कानूनी विषय 
| 
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में के प्रति परामर्श देता है जिनके सम्बन्ध में साधारण सभा, सुरक्षापरिषद्‌ तथा अन्य 
शा विभाग या संस्थायें कानूनी मत जानना चाहें । 
दैन, ७. सचिवालय- संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यालय को सचिवालय कहते हैं। 
तन्र इसके प्रधान अधिकारी को महामन्त्री (सेक्रेटरी जनरल) कहते हैं । इस अधिकारी की 
के नियुक्ति सामान्य सभा द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ की संस्तुति पर होती है । इसका कार्य सुरक्षा 
चुने परिषद्‌ के समस्त कार्यों को विधिवत्‌ सम्पन्न कराना है । 
भार यह आठ भिन्न-भिन्न विभागों में बँटा है । इसमें लगभग १ ५,००० 
कर्मचारी काम कर रहे हैं । उनमें से लगभग ४० से अधिक भारतीय हैं । यह 
को कार्यालय न्यूयार्क नगर (अमेरिका) के एक भाग में स्थित है । इसके प्रधानमन्त्री 
पूरी (महासचिव) की नियुक्ति सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर साधारण सभा करती है । 
देशों इसका कार्यकाल पाँच साल का होता है। | [ 
ङ्स इसका कार्य पूर्णरूप से अन्तर्राष्ट्रीय है । संयुक्त राष्ट्रसंघ i का 
क, विस्तृत एवं विशाल कार्य इसी संघ सचिवालय द्वारा संचालित होता है । महामन्त्री 
मैद- की सहायता हेतु सन्‌ १९६२ में तीन सहायक महामन्त्री भी नियुक्त किये गये थे । 
'का.उन सहायको में एक हमारे देश भारत के श्री नरसिंहम्‌ थे। 
हैं। सं [घ का भविष्य- 
)- क रि जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ ही विश्व सरकार का क । 
नगर परन्तु ऐसा नहीं हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्रसंघ में कोई भी वे गुण विद्यमान नहीं हं जो 
द्वारा किसी भी सरकार के निर्माण के लिए आवश्यक हैं । अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर 
ता शान्तिपूर्ण सहयोग के वातावरण में विचार करने के लिए इसका निर्माण किया गया 
[भी है, किन्तु इसे शासनिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसके निर्णयं को pos य 
सकता है । जैसे द० अफ्रीका कितने ही वर्षो से संघ के मूल उद्देश्यों तथा उस 
का द्वारा रंग-भेद नीति के विरुद्ध पारित अस्तावों को ठुकराता रहा और संघ इस (5 
'का में कुछ भी करने में असमर्थ था । यही दशा वियतनाम युद्ध की भी चल रही थी, 
मे किन्तु संयोग से यह युद्ध अब समाप्त हो गया है! HE 
॒ मूल्यांकन हेतु हमें यह देखना होगा कि यह संस्था राज न 
णय कौ शान्ति बनाये रखने में कहाँ तक सफल सिद्ध होती है। हमे महभ 
यो । है कि शायद 'संघ' विश्व को तीसरे प्रलयंकारी युद्ध से बचा न सके, परतु ३ 
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सन्देह नहीं है कि यदि कोई शक्ति इस दिशा में कार्य कर सकती है तथा युद्ध-भय 
को निश्चित समय के लिए स्थगित कर सकती है तो वह शक्ति केवल संयुक्त राष्ट्रसंघ 
की ही है । आज विश्व के विभिन्न देश इसी संस्था के माध्यम से अपने विवाद तथा 
समस्याएँ जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए रख रहे हैं । यह 'संघ' वह स्थल 
है जहाँ विश्व की शक्तियाँ अपना दृष्टिकोण संसार के सम्मुख रखती हैं । यही उपाय 
शान्ति कायम रखने के लिए सबसे शक्तिशाली है । 

आवश्यकता इस बात की भी है कि संघ के उद्देश्यों का प्रचार करने के 
लिए संस्थायें प्रत्येक देश में खोली जाये । राष्ट्रीयता की भावना के स्थान पर संसार 
की जनता में अन्तर्राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण का प्रचार किया जाय । हमारा देश भारत 
इस दिशा में अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य कर रहा है । देश में अनेक स्थानों पर.यू० 
एन० ओ० एसोसियेशन खोल दिये गये हैं । यदि दूसरे देशों में भी इसी प्रकार के 
कार्य हों तो युद्ध के भय से छुटकारा मिल सकता है तथा स्थायी शान्ति स्थापित 
हो सकती है । 

प्रश्न 

. संयुक्त राष्ट्रसंघ के कौन-कौन से प्रमुख विभाग हैं ? उनका वर्णन कीजिए । 
. महासभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ के बारे में आप क्या जानते हैं ? 
. आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‌ के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 
. संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत का क्या सहयोग रहा है ? 
« क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व सरकार का रूप है? 
. संयुक्त राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन कीजिए । 
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RES) गाँधी 
महात्मा गाँधी का आध्यात्मिक प्रभाव 

भारत की इस पवित्र भूमि पर अनेकानेक महात्माओं ने जन्म लिया है । कुछ 

आत्माएँ तो जन्म से ही महान्‌ होती हैं और कुछ कर्म द्वारा महानता का अर्जन करती 

कि यमक ॥ हैं। महात्मा गाँधी की महानता उनकी कर्मनिष्ठा के 

बीच जन्मी थी । निष्काम कर्म ने उन्हें महात्मा बनाया 

और हृदय की अजन्त प्रेमधारा ने उन्हें भारत के 

बच्चे, बूढ़े सबका बापू” बनाया । वे राष्ट्रपिता कहे 
गये । 
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राजकोट के दीवान श्री करमचन्द्र गाँधी 
द्र के घर में २ अक्टूबर सन्‌ १८६९ को एक बालक 
| ने जन्म लिया । इस बालक का नाम रखा गया- 
4 मोहनदास करमचन्द गाँधी । गाँधी नाम की सार्थकता 
उनके जीवन में चरितार्थ हुई । मोहनदास अर्थात्‌ 
मोह+न+दास-मोह का दास न होना, करमचन्द अर्थात्‌ कर्म के जगत्‌ का चन्द्र, 
शीतल, अमृतवर्षी चन्द्र तथा गाँधी अर्थात्‌ सत्य और अहिंसा की सुगन्ध का वाहक 
गाँधी नाम के स्थान पर गुण बन गये हों । महात्मा गाँधी को माँ एक धार्मिक प्रवृत्ति 
की महिला थीं । धर्म का भाव तो गाँधीजी को उनकी माँ ने ही घोलकर पिला दिया 
थ, जिससे ईश्वर की अडिग भक्ति उन्हें संस्कार में मिली । गाँधीजी का समग्र जीवन 
हे ` गाँधीजी के जीवन में कर्तव्य-निष्ठा के साथ ही साथ ae ही 
' सदा प्रबल रही । उन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता अनुभव का । अत: रस 
| पृथ्ी के प्रत्येक प्राणी में उन्होंने ईश्वर के दर्शन किये । गाँधीजी की राजनीति और 
समाजनीति का मूल उनकी धर्महीन राजनीति जनमंगलदायी राजनीति तो कदापि नहीं 
हो सकती, चाहे वह और कुछ भी क्यों न हो । जब संसार के कण-कण में ब्रह्म 
| हो विराजमान है तो फिर किससे घृणा और किससे वैर, किसका वध, किसका 
| विरोधा गाँधीजी के जीवन के तीन मूल मन्त्र थे-- सत्य, अहिंसा और प्रेम । सत्य 
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के पथ का कभी त्याग न करना, चाहे कैसी भी संकटमयी परिस्थिति क्यों न हो, 
सत्य की रक्षा में यदि प्राण भी चले जाये तो भी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, # 
यही शिक्षा उन्होंने जीवन-भर दी । उन्होंने बताया कि आत्मबल और आत्मविश्वास | 
के सहारे हमें सदा सफलता मिल सकती है । झूठ न बोलना, किसी को धोखा न । 
देना, चोरी ने करना आदि अपने आप ही इस सत्यपालन के अन्तर्गत आ जाते हैं 
गाँधीजी ने जीवन में घोर यन्त्रणायें सहीं, पर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा । अपने पथ 
पर वे अडिग रहे और भारत में बच्चे-बच्चे को सत्य का मार्ग दिखा गये ।. 

गाँधी की 'अहिंसा' उनके सत्य के सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप थी । 
संसार में सब समान है, सभी उस ईश्वर की सन्तान है, इस सत्य को स्वीकार कर 
लेने के बाद अपने-आप ही किसी को दु:ख न देने, किसी को न सताने का भाव 
सामने आ जाता है । हिंसा भी दो प्रकार की होती है, एक मानसिक और दूसरी 
शारीरिक । किसी का वध करना, शारीरिक आघात पहुँचाना शारीरिक हिंसा है तथा 
किसी को कटु वचन कहना, अपशब्द कहना, मन को चोट पहुँचाना मानसिक हिंसा 
है । गाँधीजी ने हिंसा के व्यापक रूप'को ही अपनाया था । किसी का दिल दुखाना 
उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा पांप था । तुलसीदास की इस पंक्ति “परहित सरिस धरम 
नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहि अधमाई” को गाँधीजी ने अपनाया । गाँधीजी की अहिंसा . 
का अर्थ हिंसा न करना ही नहीं है । उनकी अहिंसा का अर्थ सेवा, व्रत, सहानुभूति, 
त्याग, तपस्या आदि भी था । 

प्रेम अहिंसा का फल है । प्रेम में भगवान्‌ साकार होता है । प्रेममय संसार 
में कुप्रवृत्तियों के लिए स्थान नहीं । गाँधीजी के प्रेम का क्षेत्र व्यापक है, पेड़-पौधों | 
से प्रेम, पशु-पक्षियो से प्रेम, शत्रु से प्रेम, विरोधी से प्रेम अर्थात्‌ सबसे प्रेम । सारा | 
संसार ही परिवार है, प्रत्येक व्यक्ति अपना भाई है। भारत की विभिन्न जातियों हिन्दू, | 
मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई-- सबको उन्होंने प्रेम से भाई-भाई बनकर रहने का संदेश : 
दिया । उनका प्रिय भजन है-- “ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे 
भगवान ।'” 

सत्य, अहिंसा और प्रेम को पाने के लिए कर्म करना होगा । गाँधीजी ने 
इस कर्म को सत्याग्रह का नाम दिया । सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को दृढ़ता से पकड़े 
रहो, सत्य के आग्रह पर डटे रहो, अडिग रहो । सत्याग्रह साधन है । सत्याग्रह के 
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